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 व्यक्तियों  के  लिये  उच्च  श्रेणी  के

 लाक  सभा  म  तथा

 1

 p M4 & qaugqta  पाठ्यक्रम की  व्यवस्था

 af  ्  गहरा  g Ra's  ne जायें  ।
 बुधवार

 as  ed
 हां  ।  उसे  निम्न  बातों  पर  भी

 सभा  सवा  आठ  बजे  समवेत  हुई  ।
 परामर्श  देना  पड़ता  हैं

 {aera  महोदय  पीठासीन
 (१)  तीनों  सैन्य  राज्यसभाओं  तथा

 युद्धास्त्र  कारखानों  के  महासचिव
 प्रदान के  मौखिक  र

 अग्नि  की  नि  ya  तथा  अग्नि

 रक्षा  मंत्रालय  म  अगत  TTA  दाता  बचाने  की  व्यवस्था  और  सामग्री

 संबंधी  समस्त  मामलों  पर  परिसरों
 ०९०,  सरदार  हुक्म  सिंह

 क्या  रक्षा
 दना  bd

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  अब  तक  रक्षा  संगठनों  की  २)  अग्नि  के  क्यों  संबंधी  seat  पर

 आगबझाऊ  टुकड़ी  के  feat  कार्यकर्ताओं  को  प्राम  देन ेके  लिये  रक्षी  कार

 प्रशिक्षण  दिया  गया  है
 ?  खानों  का  निरीक्षण  करना  तथा

 क्या  प्रशिक्षण  चाल  रखने  का  (३)  इन  कारखानों  में  आग  लाने

 बिचार  है  या  हमारी  आवश्यकताओं  के  संबंधी  खोजों  या  जांच-प्याला लय  में

 जानो  | लिये  पर्याप्त  संख्या  में  व्यक्तियों  को

 प्रशिक्षण  दिया  जा  चका  हूँ
 ?

 सरदार  हुक्म  सिंह  :  अब  तक  कितनी

 क्या  इन  व्यक्तियों  को  बलास हई  हें  ?

 as  टेकड़ी  के  लिये  प्रशिक्षण  देने  में  सरदार  मजीठिया  बारह  |

 सहायता  करने  के  अतिरिक्त
 सरदार  हुक्म  क्या  यह  प्रशिक्षार्थी

 का  और  कोई  विशेष  कत्तव्य  = - विभिन्‍न  यूनिटों  से  लिये  जाते  ए  तथा

 प्रशिक्षण  के  पश्चात  अपने  अपने  केन्द्रों

 रक्षा  उप मंत्रो  को  वापस  भेज  दिये  जात  हें  या  इस

 क  3\9\9  }  आग बु झाऊ
 .

 संगठन  के  लिये  एक  पृथक

 भग

 लगभग  200.0
 SS  यूनिट  बनाया  गया  हैं  ।

 (  आर

 व्यक्तियों  को  श्र  सरदार  मजीठिया  यह  प्रशिक्षार्थी दक्षिण  देना  हूँ  ।  यह  भी
 ~

 आवश्यक है  कि
 0-1  से TEQNE  at  प्रशिक्षित  ही  ॥  तथा है  ८  ह युद्धास्त्र  कारखानों  सेना से  बुलाये

 118  5.10
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 जाते  हैं  ।  प्रशिक्षण  प्राप्त  करने  के  पश्चात  शिक्षा  मंत्री
 के  सभा सचिव

 वे  अपने  अपने  यूनिटों  को  चले  जाते  QHo  एम०  :

 और  वहां  बहुत  से  आगबुझाऊ  केन्द्र  कलकत्ता  तथा  मंसूर  विश्वविद्यालयों  में

 स्थापित  ।  ऐसे  मामले  में  जहां  पत्रकारिता  के  दक्षिण  की  व्यवस्था  है  ।

 उनका  यूनिट-विशेष  ऐसे  स्थान  पर  न  हो  भारत  सें  किसी  भी  विश्वविद्यालय  या

 जहां  आवश्यकता  अन्य  दिक्षा  संस्था  में  पत्रकारिता  में  खोजें  करने

 केन्द्रों  में  रखे  जाते  हैं  ।  क्योंकि  की  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं

 बुनावट  कार्यों  केन्द्रक  आधार  पर  इशरार
 नहीं  ।

 यूनिट
 के  आधार  पर  भी  चलाया  जाता

 श्री  एस०  एन०  दास  :  जिन
 है  ।  जहां  उनसे  सर्वश्रेष्ठ  लाभ  हो  सकता

 विद्यालयों  में  पत्रकारिता  का  प्रशिक्षण
 है  वहां  वे  अपने  age  स्थानों  को  लौट

 होता
 =
 र  वहां  शिक्षण  प्रादेशिक

 जाते  हें  ।
 भाषा  में  होता है  या  किसी  अन्य  भाषा

 न
 श्री  कोकोम  आल्वा  क्या  &  न्गा

 नौसेना  तथा  सैनिक  के  are ग  ९5४1  |  डा०  एस०  एम०  दाय :  ये

 में  भी  जानबूझकर  पहलू  पर  ज़ोर  दिया  क्रम  विभिनन  विश्वविद्यालयों  में  हे  ।

 जाता हैं  ।  मेरा  विचर  ह  कि  शिक्षा  का  माध्यम

 बही  है  उन  विश्वविद्यालयों  में
 सरदार  मजीठिया :  में  नहीं  समझ

 दिक्षा  का  माध्यम हैं  ।
 सका  कि  माननीय  सदस्य  का  अभिप्राय

 कया है
 ।  यदि  वेह  इस  TFA  में  श्री  एस०  एन०  दास  क्या  उन

 जानना  चाहते  नौसेना-यूनिटों
 विश्वविद्यालयों  में  से  किसी  ने  केन्द्रीय

 तथा  हमारी  वाय  सेना  में  भी  सरकार  से  कोई  सहायता  मांगी  है  तथा

 यदि  हां  तो  किस  किय  विश्वविद्यालयों बुझाई  at  हे  या  तो  में  कहुंगा

 कि  निश्चय  ही  हैं  ।  तथा  क्या  उन्हों  कोई  सहायता  दी  गई

 है  या  नहीं ;

 पत्रकारिता
 डा०  एम०  एम०  दास  :  इन

 Eo 2,  श्री  एस०  एन०  दास  |...  विद्यालयों  में  से  किसी  को  भी  विशेष

 क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  at  कृपा  रूप  से  इस  काय  के  लिए  कोई  सहायता

 करेंगे  :
 नहीं  दी  गई  हें  ।

 श्री  हेड़ा  क्या  सरकार  या  इन कौनਂ  कौन  fa
 रव विद्यालयों

 तथा

 शिक्षा  संस्थाओं  में  पत्रकारिता  के  शिक्षण  तथा  विद्यालयों  में  से  किसी  का  यह  विचार

 झ उसमें  खोज  करनें  कीਂ  व्यवस्था  हूँ  कि  कुछ  सुविधाएं  दी  ताकि

 तथा  वर्तमान  पत्रकार  अपना  व्यवसाय  करते

 (@)  क्या  इन  विश्वविद्यालयों  या  हुए  इन  क्लासों  में  शिक्षा  प्राप्त  कर

 a  सकें  और  उपाधियां  प्राप्त  कर  सके  ।
 शिक्षा  संस्थाओं  q  किसी  को  इस

 ata
 के  लिए  कोई  विशेष  अनुदान  मिलता  डा०  एम०  एस०  दास  :  अभी  ऐसा

 कोई  सुझाव नहीं
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 श्र  4  uso  एन०  मिश्र  क्या नज थि  सारे  व्यवहार  सम्बन्धी  नियमों  में
 इस  उद्देश्य

 विश्वविद्यालयों  में  पत्रकारिता  का  का  एक  उपबन्ध  बनाया  जाय  |

 ay  तथा  शिक्षा-काल  एक  सा  ही  है  ०:
 में

 था  ये  far  fara  विश्वविद्यालयों  में
 उसी  विषय  अर्थात  बहु  विवाह

 fart  भिन्न  हैं  ।
 विचाराधीन  विधेयक  का  qa  यन

 करेगी ? डा०  एम०  QHo  दास  :  ये  fart  fara

 विश्वविद्यालयों  में  fra  भिन्न  है
 ।  कुछ

 ६०  ल  डा०  काटजू  इस  सम्बन्ध  एक
 विश्वविद्यालयों  में  मैट्रिक-उत्तर  fou

 अ प्रस्ताव  el  ।  में  नहीं  जानता  कि  आगामी
 क्रम  होता  है  ।  उनमें  से  कछ  स्नातक

 सत्र  में  विधेयक  स्थापित
 हों  सकेगा

 उत्तर  पाठ्यक्रम  होता है  ।
 या  नहीं  ।

 बहु  विवाह  :
 मेरा  प्रदान  यह  हूँ  कि

 FQoRX,  श्री  दादी  :  क्या  गृहों-का पं  यह  इस  सदन  में  पहिले  ही  स्थापित

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  हो  चुका हूँ  तथा  यह  विचाराधीन  है  ।  में

 क्या  सरकार का  विचार  सरकारी  wa  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  संसद

 चोरियों  को  एक  ऐसा  परिचालन  पत्र  में  विचाराधीन  इस  विधेयक  का  समर्थन

 निकालने  का  है  जिसमें  उन्हें  अपनी  प्रथम  करेगी  या  नहीं  ?

 पत्नी  के  जीवित  होते  हुए  विवाह

 डा०  काटजू  वास्तवਂ  में  कुछ
 न

 करने
 का  बरामदों होगा  ?

 नहीं कह  सकता  |

 गुरु-काय  तथा  राज्य  मंत्री

 उन  सरकारी  कर्मचारियों  को
 श्री  ato  पी०  शायर  :  क्यो यह  सच

 नहीं है  कि  एक  उच्चतम  अधिकारी

 रोकने  का  प्रश्न  जिनकी  कि  पत्नी  जीवित  सरकार  के  एक  संयुक्त  सचिव

 हूँ  - *
 अधिकारियों  से  अपनी  प्रथम  स्त्री के

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  हमें  सुनाई  विरोध  करने  पर  भी  हाल  में

 a  । नहीं  देता  विवाह  किया  है  ;

 एक  माननीय  सदस्य  गोपनीय  अध्यक्ष  महोदय  afer

 उत्तर ।  हमें  इन  बातों  में  नहों  जाना  चाहिए  ।

 हमारा  सम्बन्ध  व्यक्तिगत  मामलों  से
 अध्यक्ष  महोदय

 कृपया  थोड़ा  जोर  से  बोलिये  ।

 श्री  बी०  पी०  नायर  :  मेरे  प्रदान  का
 डा०  काटजू  :  यह  पहली  बार  हें

 यही  अभिप्राय  था  ।
 जब  मुझ  पर  इस  कारण  आक्षेप  किया

 को गया  हूं  जिन  सरकारी  कर्मचारियों  श्री  एम०  एल०  द्विवेदी  :  मे  यह  जानना

 स्त्रियां  जीवित  पहिले  सरकारी  आज्ञा  चाहता  हुं  कि  क्या  किसी  सरकारी  अफ़सर

 प्राप्त  विवाह  करने  ने  इस  किस्म  की  शादी  की  और  सरकार

 से  रोकने  के
 प्रश्न  पूर  सक्रिय  विचार  ने  उस  पर  कोई  प्रतिबन्ध  लगया  है  मा

 हो,रहा  gi  प्रस्ताव  यह  है
 कि  उन  उसपर  कोई  ऐक्शन  लिया  है  t

 +
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 डा०  काटजू : यह क यह  बहुत  ही  नामुनासिब
 oe

 परिषद् के
 सदस्यों  के  नाम  निर्वाचन  की

 होगा  कि  यहां  पर  व्यक्तिगत  बहस  की  जाये  वेतनमान  व्यवस्थाਂ  जारी  रहनी  चाहिये  ।

 यह  बिलकूल  ही  पर्सनल  बातें  हैं  ।
 at  एस०  ato  सामन्त :  प्रदान  के

 एक  प्रीत  करना  भाग
 के  निर्देश  में  क्या  यह  सत्य  नहीं है श्री

 मं

 चाहता  हूं  ।  कि  भविष्य  में  परिसीमन  आयोग  उसे  लोक

 सभा  में  कोई  प्रतिनिधित्व  नहीं  दे  रहा  है
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रत  सक्रिय  रूप  से

 विचाराधीन  है  ।  हम  अग्रेतर  प्रदान  लेंगे  ।  अध्यक्ष  महोदय  :  यह  वात  किस  प्रकार

 उत्पन्न  होती  है  ?  मुझे  यह  स्पष्ट  नहीं
 अण्डमान  द्वीप  समुह  के  लिये  मंत्रणा  .

 जान  पड़ता  कि  ऐसी  बात  यहां  किस

 परिषद्‌  प्रकार  उत्पन्न  होती  है  ?

 FQORQ  श्री  एस०  सो०  सामन्त  श्री  एस०  Alo  सामन्त  :  मेरा  यहीं
 क्या

 गृह-किये  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  विचार  हे  ।  मेंने  गैरसरकारी  प्रतिनिधित्व

 करेंगे  :  के  विषय  में  पुछा  था  ।  केवल  एक  गैर

 )  अण्डमान  द्वीप  समूह  की  वर्तमान  सरकारी  व्यक्ति  का  नाम-निर्देशन  इस

 मंत्रणा  परिषद्‌  के  सदस्यों  के  सदन  कीਂ  सदस्यता  के  लिए  गया

 हे  ।  यदि  वह  भी  चले  जाते  अ
 =

 तो  कया
 क्या  पह  सच  ह  fe  इसके  लिये

 सरकार  इस  सदन  में  उनके  प्रतिनिधित्व  के
 कोई  अभ्यावेदन  किया  गया  था  कि  परिषद्‌

 के  सभी  सदस्यों  का  नाम  निर्देशन  करने  के
 विषय  में  विचार  करेगी

 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  माननीय  सदस्य बजाय कम  से  कम  कुछ  सदस्यों  वहां

 के  लोगों  हारा
 निर्वाचन

 होना  चाहिये ;
 अण्डमान  द्वीप  समूह  की  मंत्रणा  परिषद्‌  का

 तथा  निर्देश  कर  रहे  ह  ?

 यदि  ऐसा  है  तो  इस  विषय  में  श्री  एस  सी०  सामन्त  :  जी  हां

 सरकार  की  क्या  प्रतिक्रियायें  हैं  ?
 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरी  समझ  में  नहीं

 आ  रहा  हैं  कि  वह  क्या  जानना  चाहते  हैं  । गह-कार्य  तथा  राज्य  मंत्रो

 :  अण्डमान  द्वीप  समूह  की  श्री  एस०  Alo  सामन्त  :  AU  विचार
 वर्तमान  मंत्रणा  परिषद्‌  के  सदस्य  निम्न

 यह है
 कि  परिषद्‌  में  कुछ  ब्यक्ति

 महानुभाव  हैं  :-
 चुने  हुये  होने  चाहिये  ।  इस  समय  केवल

 (@)  श्री
 बालकृष्ण  गुप्त  लोक  सभा  में  अण्डमान  तथा  निकोबार

 (२)  श्री  रामकृष्ण  द्वीप  समूहों  का  प्रतिनिधित्व  ए
 =  1afe  ag

 (३)  श्री  उमा  दाद नाव  @  समाप्त  हो  जाता  तो  क्या  सरकार

 कम  से  कमਂ  वहां  प्रतिनिधित्व  के  विषय  में
 (४)  श्री  sare  सिंह

 विचार  करेंगी  ?

 (५)  श्री  गुलाम  मुहम्मद
 डा०  काटकर  यह  ़डत  परिसीमन

 झा योंग  के  प्रतिवेदन  के  विचार  पर  ही

 सरकार  ने  यह  तय  किया  हैं  कि  पूर्ण तया  निर्भर  करेगा  ।  में  विन  म्रत।पूर्वेक

 अण्डमान के  मुख्य  आयुक्त  मंत्रणा  निवास  करता  हूं  कि  यह  संवैधानिक  विषय
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 हूँ  कि  वह  व्यक्ति  नाम  निर्देशित  होना  गृह-कार्य  तथा  राज्य  मंत्रो

 चाहिये  waar  निर्वाचित  ।  माननीय  सदस्य
 :  जी  हां

 जानते  होंगे  कि  जैसा  कि  मानचित्र  में
 जम्मू  तथा  किशोर  सरकार

 दिखाया  गया  अण्डमान  द्वीपसमूह  का  को  साढ़े  चार  लाख  रुपया  ऋण  दया

 क्षेत्र  बिखरा  gat है
 ।

 जायेगा  ।

 श्री  साधन  ग्प्त चक  लोगों  के  at  जम्मू  तथा  काश मीर  सरकार

 अभ्यावेदन  पर  कि  परा  मतदाता  निर्वाचित  इस  राशि  का  उपयोग उन  लगभग  Soo

 होने  सरकार  के  विचार  न  किये  विस्थापित  परिवारों  जो  पूंछ  के

 ५ जाने  के  क्या  कारण  पाकिस्तान  अधिकृत  भाग से  आये

 नियत  भूमियों  पर  पहुंचने  के

 डा०  काटजू :  इसका  कारण  ag  है  बसाने के  लिये  ऋण  देने  में  करेगी
 ।

 कि  इसे  समय  अधिकांश  जनता  ब्लेयर

 श्री  डी०  ato  :  क्या  विस्थापित बन्दरगाह  में  अ  गर  जनसंख्या  अनुमानतः

 परिवारों  की  संख्या केवल  ९००  ही  है  या
 २०,००० हूँ

 |  मुख्य  अयशत्य  भी  उन्हीं  में

 रहता  हूँ  ।  ब्लेयर  बन्दरगाह  में  यह  मंत्रणा  और  भाषिक ?

 परिषद्‌  हमनें  प्रभी से  आरम्भ  की  हू  ।  डा०  काटजू  हम  को  कुछ  और  अन्य

 इसे बन  दो  तीन  वर्ष  हुये  माननीय  आवेदन  ५०,०००  स०  की  और

 सदस्य  जानते  हूं  कि  भारत में  इन  नगर
 के  लिये  प्राप्त  हुये  किन्तु  कितने  परिवार

 पालिका  के  चुनावों  में  कितनी  झंधिक
 आये  इसकी  सूचना  देने  में  में  असमथ

 गुटबंदी  होती  और  इसीलिये  हमने
 हुं  ।

 सोचा
 था  कि  मुख्य  आय कत भय  वहां  है

 थ्री  डी०  पी०
 :  बया  उनको  भूमि कम  से  कम  ara  में  मंत्रणा  परिषद

 रखी  जा  सकती  उनके  कोई  भी
 पर  बसाने  की  ही  सरकार

 की
 नीति  है

 अथवा  कुछ  व्यापार  आरम्भ  कराने का कार्यकारिणी  कार्यो  नहीं  हैं
 ।  वरन  पुणे

 भी  सरकार  विचार  रखती रूपेण  परामद्यंदात्री  हूं  ।  हमें  देखना  है  कि

 यह  प्रयोगਂ  कहां  तक  सफल  होता  है  ।
 डा०  काटजू  :  इस  समय  तो  सहायक

 पुनर्वास  a  उनको  भूमि  दिलाने  पर

 पुंछ  के  विस्थापित व्यक्ति
 ही  ध्यान  दे  रहा  है  faq  दूसरे  प्रदान

 FIO,  को  डी०  सी०  का  उत्तर  देने में  में  असमये  हूं  ।

 क्या  राज्य  मंत्री  as  बताने  की  कृपा
 श्री  डी०  सी०  शर्मा  क्या  सरकार

 करेंगे  कि
 सरकार  ने  पूंछ  के

 इन  परिवारों  के  बच्चों  की  शिक्षा  के

 पित्त  परिवारों  के  पुनर्वास  के  लिये  कुछ

 ऋण  स्वीकृत  किया  है  ?
 लिये  कछ  धन

 राशि  ऋण  रूप  में
 देने

 के  लिये  अलग  से  निश्चित  करने  जा

 (a)  यदि  ऐसा  तो  वह  राशि  रही
 है  ?

 तनी है  ?  डा०  का  त्  इस  सुझाव  पर
 मेरे

 इस  राशि को  किस  प्रकार  व्यय  पुनर्वास  मंत्री  ध्यानपूर्वक

 किया  जायगा  ।  विचार  करें
 i
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 ठाकुर  लक्ष्मण  सिह  चरक  :  गह-म
 1  at  की  धारा  ४३  क  के  अन्तर्गत  अधिकारों का

 द्वारा  उल्लिखित  ¥,40,000  रू०  को  यह  प्रत्यायोजन  असैनिक  क्षेत्र  समितियों  को

 राशि  केवल  qe  आय  हुये  लोगों  करने का

 के  लिये  ही  हूं  अथवा  मीरपुर  तथा
 (2)  विभिन्न  छावनियों  में  से  कुछ

 बाद के  लोगों  के  लिये भी  क्षेत्रों  को  विलग  करने के  सम्बन्ध  में  की

 डा०  काटजू  जहां  तक  में  समझता  गई  उन्नति  जसा कि  छावनियों  की  केन्द्रीय

 हूं  यह  राशि  केवल  qe  वालों  के  लिये  समिति  द्वारा  सिफारिश  की  गई  है  ।

 ही  का  क्या  ई  क्या  इसमें
 (३)  असैनिक  क्षेत्रों  की  भूमि  सम्बन्धी

 यह  क्षत्र  क  #  «#  समस्यायें  ।  उपर्युक्त  विषयों  पर  स्वतन्त्र

 ठाकुर  लक्ष्मण  सिह  चरक  तथा  स्पष्ट  रुप  से  विचारों  का  आदान  प्रदान

 आता  हे  ।
 हुआ  किन्तु  कुछ  भी

 निर्णय  नहीं
 किया

 डा०  काटजू  :  यदि  यह  नदीं  आता  जा  सका  क्योंकि  सम्मेलन  छावनियों  के

 तो  दूसरी  बात  है  ।  विभिन्न  स्थानों  असैनिक  निवासियों

 का  केवल  प्रथम  मत  जानने के  उदेश्य से
 ठाकुर  लक्ष्मण  fag  चरक

 :  WT  यह

 सच  नहीं  है  कि  मुजफ्फराबाद  तथा  मीर पर  ही  बुलाया  गया  था  ।

 के  क्षेत्र भी  शत्रु  के  अधीन  इसलिये  श्री  भक्त  दान  क्या  में  जान  सकता

 क्या  इनके  साथ  भी  ही  बर्ताव  नहीं  हूं कि  इस  कांफ्रेंस  ने  जो  सिफारिशें  की

 जाना  चाहिये
 ?  है  और  इसमें  जो  विचार  प्रकट  किये

 डा०  में  इस  पर  बिचार  हैं  उन  पर  गवर्नमेंट  कब  तक  अपना  निर्णय

 करुंगा  ।  देगी  ?

 छानो बोर्डों  का  सम्मेलन  सरदार  मनौतियां  :  विवाद  बड़े  लम्बे

 #2 OVS,  भीं  भक्त  ब शत्त द च्  क्या  रक्षा  चौड़े  विषयों  पर  gar था  ।  इसमें  वित्तीय

 abana शौर  इसीलिये  यह मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बड़ा  उलझा  हुआ  विषय  है  गौर  सभी
 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार

 ने  हाल  ही  में  भारत के  विभिन्न  छावनी
 समस्याओं  को  खोज  निकालने  से  पूर्व  इसमें

 काफी  समय  लगेगा  ।  इसके
 arst  के  प्रतिनिधियों  को  परामर्श  के

 हमने  विभिन्न
 प्रतिनिधियों

 से  उनके  पूर्ण
 लिये  श्र

 सुझावों  को  देने  के  लिये  कह
 दिया

 था
 कि

 यदि  कौन  कौन  से
 वहू  वास्तव में  चाहते  क्या  ऐसा  इस

 मुख्य  विषयों  पर  बातचीत  हुई  और  क्या  कारण  किया  गया  था  कि  इस  सम्मेलन

 कोई  निर्णय  किये  गये  ?

 में  वे
 स्पष्ट  रुप से  अपने  उन  सुझावों  को

 रक्षा  उपमंत्री  :
 नहीं  रख  सके  थे  ।  ज्यों  ही  ये  सुझाव

 जी
 हमें  मिल  हम  निश्चय ही  उन  पर

 विवाद  के  मुख्य  विषय थे  gy
 विचार  करेंगे  ।

 (2)  छावनी  १९२४  की  थ्रो  भक्त  दरशन  क्या  यह  सत्य

 विभिन्न  धाराओं  के  शस  |  दे  [  ह  ९ ह  --  अ  कि  अनेक  केंटोनमेंट  जोडों  के  प्रतिनिधियों

 क्षेत्र  के  aaa  में
 अभिनीत  का  एक  शिष्टमंडल  माननीय  मंत्रीਂ  जी  की
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 अल्प-कालीन  a  ब  के  १०४ मिला  शौर  उन्होंने  इस  बात॑  का  प्रतिरोध

 म्मीदवारों को  प्रशिक्षित  किया  गया किया  कि  केंटोनमेंट  बोर्डों  का  पूरा

 तंत्री करण  कर  दिया  जाय  फल

 चक्र  नेशनਂ  कर  जाय  ?
 इस  बारे

 उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार

 में  गवर्नमेंट  ने
 क्या  निर्णय

 किया
 रो  कौ  नियुक्त  कर  लिया

 ध्  गयाह
 सरदार  सनोठिया  यह  चर्चो  ै

 अरना  में  से  एक  था  fae  दुभाग्य  श्री  गणपति राम  :  क्या  म  जान

 सिफ़ारिशों
 में  उन  सबकी  एक  ही  सम्मति  सकता  हूं  कि  इस  ट्रेनिंग  पर  कितन  रुपया

 नहीं थी  इसलिये  हम  अब  wr  व्यय  किया  गया  और  प्रत्येक  राज्य  में

 कर  रहे  हे  क्या  किया  जाना  feat  cate  को  ट्रेनिंग  दी  गयी

 नवा हि यें  ॥
 डा०  एस०  एम०  दास  :  शिक्षा  विभाग

 डा०  राम  सुलग  सिंह  सरकार  भारत  के  आलेख  विभाग  द्वारा  चलाया

 ।  अत उन  प्रतिनिधियों  के  सुझाव  उस  सभा  जाता ह  यह  व्यय  उस  विभाग

 में  आने  से  पूर्व  ही  मांगे  था  के  व्यय के  अंतगर्त आता  है

 ने  उनसे  अपने-अपने  सुझाव  उस  सभा  में
 श्री  गणपति राम  क्या  में  जान

 ही  प्रस्तुत  करने  के  कह  दिया
 सकता  हूं  कि  इन  उम्मीदवारों  में  शिड्यूल्ड ?
 कास्ट  के  कितने  कैंडिडेट  थे  और  उन  के

 सरदार  मजीठिया  :  नहीं  श्रीमान ।  लिए  मिनिमम  क्वालिफिकेशन  क्या  रखी

 faa  विषयों  पर  विवाद  यह  बला  गयी थी  >

 गया  था  ।  उस  समय  कोई  भी
 डाल  एम०  एम०  दास

 :  अनुसूचित ठोस  सुझाव  नहीं  मांगे  गये  थे  ।  स्पष्टत
 जातियों  के  उम्मीदवारों  के  प्रवेश  के  लिए

 पुर्वावधारण  यही  थी  कि  थे  कोई  ठोस  सुझाव

 az
 कोई  पथक  योग्यता  निर्धारित  नहों  की

 जाती  ।  कोसे  दो  हें  ।  एक  स्नातकोत्तर

 आलेख  संरक्षण  काय  में  प्रशिक्षण  डिप्लोमा  कोसे  है  जिस  में  सब  उम्मीद

 भर्ती  हो  सकते  हें  विशेष  रूप  से  आर्थिक RIOR  श्री  गणपति राम  क्या

 भारतीय  इतिहास  के  एम०  Wo  या  इतिहास शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 arta  के  स्नातक  जिन्हों  ने  अपने  एक
 अब  तक  feat  उम्मीदवारों  को

 आलेख  संरक्षण  कार्य  में  प्रशिक्षण  fear
 विद्वेष  विषय  के  रूप  में  aw. afta  भारतीय

 राज्य
 ;  और

 इतिहास  को  लिया  हुआ  हो  ।

 शिक्षा  सम्बन्धी

 )  प्रशिक्षित  उम्मीदवारों  संस्थाओं  आदि  द्वारा  भेजे  गये  उम्मीदवारों
 क
 ? को  सेवाओं  में  ले  लिया  गया  है  को  प्राथमिकता  दी  जाती  है  ।

 श्री  साधन  गुप्त
 :  नियुक्त  किये  गयें मंत्री  के  सभा सचिव

 एस०  एम०  भारत  के  ६  उम्मीदवारों  में  ह  कितनों  को
 gg  +

 राष्ट्रीय
 आलेख

 प्रशिक्षण
 कार्यालय  में  क  a. लिन  प्रशिक्षण

 दिया
 गया  था  और

 कालीन  पाठ्यक्रम  के  लिये ३३  पौर  कितनों  को  अल्पकालीन
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 डा०  एम०  एम०  दासे  :  ३३  श्री  रूप  नारायण  क्या  में  जान

 वारों  में  से  जिन्हों  ने  दीघंकालीन  कोस  सकता  हूं  कि  adt  तक  कितना  इनकम

 पासਂ  कर  लिया  ६.
 उम्मीदवारों  को  टैक्स  वसूल  नहीं  हुमा  है  कौर  कितन

 सालों  से  ? नियुक्त  कर  दिया  गया  है--  को  भारत

 के  राष्ट्रीय आलेख  विभाग  के  अधीन  और
 श्री  एम०  ato  में  यह  अकड़

 एक  को  उत्तर  प्रदेश  सरकार के  अधीन
 नहीं  दे

 शेष  उम्मीदवारों  के  सम्बन्ध में  हमारे
 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय पास  कोई  जानकारी  नहीं  हें  ।  जहां  तक

 पृथक  प्रश्न  को  सूचना  दे  संकते
 अल्पकालीन  कोर्स  का  सम्बन्ध  इस  में

 ट्र
 a

 केवल  राज्य  तथा  केन्द्रीय  सरकारों  के
 e  ।

 कर्मचारियों  को  भाग  लेने  दिवा  जाता  at  रूप  नारायण  :  क्या  में  जान

 है  ।  सकता  हुं  कि  बनारस  का  इनकम  टैक्स  देने

 में  कौन  सा  नम्बर है
 ?

 आय-कर  |  |
 {:
 बनारस

 श्री  एम०  ato  दाह  :  मेरे  पास  सारे

 *२०९९.  श्री  रूप  नारायण  :  Tat सरा
 राज्य  के  लिए  जिलावार  आंकड़े  नहीं  हैं  ।

 वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  यदि  वे  चाहतें  तो  वे  एक  प्रदान  की

 कि  ः
 सूचना  दें  ।

 =
 पिछले  पाच  वर्षों  प्र  iq a  Sto  रामा  राव  :  इस  म  से  कितना

 वर्ष  बनारस  जिले  से  कितना  आय-कर  प्राप्त  अय-कर  यप-कर  जांच  ATA  के  प्रश्नों  के

 शौर  फलस्वरूप  वसूल  हूरो  ?

 इसी  काल  में  इस  जिले  के  श्री  एम०  सी०  दाह  आय-कर

 तम्बाकू  व्यापारियों  से  प्रति  वर्ष  औसत  से
 जांच  आयोग  के  सम्बन्ध  में  एक  कौर

 कितना  आय  कर  प्राप्त  हुआ  ?  विशिष्ट  प्रदत्त  बजे  माननीय

 सदस्य  उस  की  कौर  निर्देश  कर  रहे  हैँ  ।
 वित्त  उपमंत्री  एम०  सी ०  में  वे  आंकड़े  दे  सकता  न ट्र  ।  निर्धारित

 पिछले  पांच  वर्षों  मे
 प्रति  वर्ष  राय-कर  की  राशि  २५'  ८०  करोड़  रुपये

 बनारस
 जिले  से  निम्न  प्राय-कर  प्राप्त  य्

 ण  प्रौढ़  £'६२  करोड़  रुपये  वसूल  हो

 gn
 चके  हूँ  ।

 रुपये

 अध्यक्ष  महोदय
 :  क्या  यह  बनारस

 ९६४९-५०  १८,८४,८२०
 जिले  के  सम्बन्ध  में

 १९५०-५१  प्रे  दू  <? 0  प्

 १६५१-५२  v4,  १२,२७५  श्री  एम०  सी
 ०  लाह  वह  राय-कर

 &u  Qau  ३  20, %2,el0  जांच  अ्रायोग  की  wit  निर्देश  कर  रहे

 १६५३-५४  Rg,  7O.4OO

 इसी  काल  में  इस  जिले  के  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य

 तम्बाकू  व्यापारियों  से  प्रति  वर्ष  aaa से  का  प्रदान  यह  है  कि  इस  में
 से

 कितना

 ११६  १३१५  रुपये  आयकर  प्राप्त  ।  कर  बनारस  जिले  के  want  जांच
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 ort
 एम

 ०  त्रिवेदी  :  में  पह आयोग के  wat के  फलस्वरूप  प्राप्त

 जाननी  चाहत ज  र
 हुआ

 ?

 सरकार  ने  कौन  कौन  सी  ग्रान्ट्स  दी  हैं
 श्री  एम०  सी०  शाह  मेरे  पास  वहू

 काम  के  लिये  दी
 शौर

 किस  किस
 शग आंकड़े  त्र  नहीं  हें  ।  af

 हूँ

 श्री  अल्तेकर  84.0  ३-५४  में  इतनी
 कार

 डा०  एम०  एम ०  PAV E~ LIAN
 १

 कम  राशि  वसूल  होने  के  क्या  नस्य  ad |

 ?
 में  हम  ने  इस  सभा  को  उसके  प्रकाशन

 ह
 कार्यक्रम  के  लिए  १,१  2,000

 रुपये  दिये
 श्री  एस०  सी  ०

 दाह  :  a  RAR  में  हैं
 ।

 सब  बकाया  साफ  करने  के  लिए  uw

 आंदोलन  चलाया
 एस०  एन०  दास  क्या

 इस  लिए
 दान  माँगते  समय  इस  संस्था  तत  यह

 हमें  अ्रघिक  राशि  ।  2  Mary  RUS  में
 बतलाया  है  कि  यह  अनुदान

 किस  थ

 कम  राशि  कम  लाभों  के  कारण
 के  लिए  चाहिए ?

 प्राप्त  हुई  थी  ।

 डा०  THe  एम०  दास  :  किसी  संगठन

 श्री  गणपति  करदा ताशों  की  को  अनुदानों
 की  मंजूरी  देने  से

 उस  के

 et  संख्या  क्या  है  ?
 ry  में  विभाग  द्वारा  कुछ  महत्वपूर्ण

 अध्यक्ष  महोदय  :  शान्ति  जानकारी  मांगी
 जाती  है  कौर

 जब
 तक

 अगला  Wa  |  वह  प्राप्त  न  हो  कोई  अनुदान

 आय-कार जांच  आयोग

 केर
 ok.  एम०  एल०  अरा  समान |  |  (

 ग क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  को  कपा
 २१०२,  डा०  रासा  राव  :  क्या

 वित्त  मंत्री
 यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगें

 कि करेंगे
 :

 १९५३  के  an  आय-कर  जांच

 (१)  क्या  सरकार  हिन्दुस्तानी  ग्रा योग  के  कार्य  के  सम्बन्ध  में  बड़े

 कल्चर  सोसायटी  इलाहाबाद  तत्वावधान  पैमाने  पर  झूठा  साक्ष्य  प्रस्तुत  करने  के

 में  प्रकाशित  होने  एक  मानसिक
 लिए

 1.0

 कितने  व्यक्तियों
 फर्मों

 पर +
 पत्रिका  कों  सहायता  देती  रही  है  प्रतियोगी चलाया  गया  है  ?

 यदि  तो  कब  से
 ;

 are से  are  तंक  प्रतिवर्ष  है  ?

 कितनी  राशि  दी
 गई  हैँ

 ?  ३१  १९५४  तंक  जितनी

 शिक्षा  मंत्रो  क़े  सभासचिव
 छिपी  हुई  आय  का  पता  लगाया  गया

 एस०  एस०  हिन्द्स्त  नी  वल्चर  उस  पर  कितना  कर  निर्धारित और  इकट्ठा

 ली  किया गया  है  ? सोसायटी  ढारा  प्रकाशित  की  जाने  व  |

 पत्रिका  को  सहायता  नहीं  दी
 उन  मामलों  पर  जिन  की  ३१

 १९५४  धारा  ५(४)  के (#)  vat  नहीं

 होते  ।  fa  आयोग  ने  अपनी  ate  से  जांच  की
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 आज्ञा  दी  जाती हैं  ।  साधारणतया  किस्त
 कितना  कर  निर्धारित शौर  इकट्ठा

 किया गया  है  ?  केवल  ६  वर्षों  के  लिए  हैं  किन्तु  कुछ

 मामलों  में  तक  के  लिए  भी

 वित्त  उपमंत्री  एम०  सी०  होती  हैं
 कोई  नहीं  ।

 डा०  रामा  राव  :  सरकार ने  आरम्भ

 उत्पन्न  नहीं  होता  ।
 में  बहुत  से  मामले  इस  आयोग  को

 बिष्ट  किये  थे  |  क्या  उस  के  वाद  कोई
 मार्च  Rhu  तक  के  wt  ्

 9  le  Wf  मामले  उसे  निफ्टी  किये  गये
 अभी  उपलब्ध  नहीं  gs  1  फरवरी

 ~
 ७  ी  |  हि

 के  अन्त  तक  के  आंकड़े  २५८०

 करोड  शर  श  करोड  रुपये  हैं  |  at  एम०  ato  शाह  अधिनियम

 के  sata  एक  विशिष्ट  तिथि  के  बाद

 यह  ais  तत्काल  उपलब्ध  नहीं
 जोकि  १९४८  की  कोई  तिथि

 है  ।  यदि  अवश्यक  gat  तो  इन्हें सदन
 पटल

 हम  कोई  mas  उन्हें  निर्दिष्ट  नहीं  कर
 रख  दिया  जायेगा

 सकते  ।  किन्तु  स्वयम  अधिनियम  में  एक

 डा०  रामा  राव  :  सरकार  कर  से
 ~

 धारा  है  fra  में  ag  उपबन्ध  किया  गया

 वालों  कौ  आसान  किस्तों  में  है  कि  जांच  के  दौरान  में  यदि  आयोग

 काने  की  आशा  दे  कर  उन  के  प्रति  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचे fe  कोई  अन्य

 विशेष  नर्मी  क्यों  दिखला  रही है  ?
 सहायक  मामला  जिसे  निर्दिष्ट  किया

 अध्यक्ष  महोदय  :  शान्ति  शान्ति  ।  जाना  तो  वह  निर्दिष्ट  किया  जा

 सकता है  । माननीय  सदस्य  ने  प्रश्न  उचित  रूप  से

 नहीं  पूछा  ae  इसे  उचित  रूप दे  कर  बगावत  :  यह  सत्य  है

 फिर  पूछ  सकते  हैं  ।  आय-कर  जांच  आयोग  असफल

 रहा  हैं  क्यों  कि  उपे  कर  दाता  के
 डा०  रोमा  राव  :  क्या  यह  सत्य  है  कि

 सरकार  ने  इन  लोगों  को  आसान  किस्तों
 लेखों  को  जप्त  करने

 का  अधिकार  नहीं  है

 म  चुकाने की  आज्ञा  दी  है  ?
 शर  इस  त्रुटी के  कारण  बहुत  से  लोग

 कर  से  बच  गये  हें  ?

 आय-कर  जांच श्री  एम०  ato

 स्वयं  अन्य  विभिन्न  बातों  को
 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  में  जहां

 त+क  अधिकारों  का  सम्बन्ध  यह  विधि  के
 ध्यान  में  रखते  हुए  किस्तों  में  अदायगी

 निवेदन का  है  ।
 की  सिफारिश  करता  उन्हों  ने  केन्द्रीय

 बोड़  से  यह  भी  सिफारिश  की  है  उन  व्यक्तियों  तथा  फार्मों

 कि  ए  बातों को  भी  ध्यान  में  रखा  जाये  की  संख्या  क्या है  जिन्हों  ने  झूठा  साक्ष्य

 कि  क्या  करदाता
 wa  कर दे  सकता  प्रस्तुत  किया  है  ate  अब  भी  झूठा  साक्ष्य

 मांग  के  लिए  किस  प्रकार  की  प्रतिभूति  प्रस्तुत  कर  रहे  उन  पर  अभियोग  क्यों

 a  गई  कमाने  का  वर्तमान  सामर्थ्य  नहीं  चलाया  गया  ?

 कितना  घरेलू  करों  आदि  के  लिए

 कम  से  कम  उत्तरदायित्व  क्या  2 प्
 अध्यक्ष  मे  रे  विचार में  माननीय

 मंत्री  प्रशन  के  भाग  क  2 ः  नकारत्मक
 खतों  को  ध्यान  में  रख  कर  fecal  को

 उत्तर दे  चुके  हूं  ।
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 श्रीपुन्नूस :  उन्हों  ने  केवल  यह  कहा
 श्री  गिडवानी  :  क्या  सरकार  को  यह

 हैँ  कि  कोई  अभियोग  नहीं  चलाये  गये  ।  मालम हैं
 कि

 आवास  तथा

 मंत्रालय  ने  दो  विस्थापित  रूर्फरिटेंडिंग
 श्री  एस०  सी  ०

 दाह  भांग
 नियरों  को  उन  का  निवृत्ति वेतन  स्वीकृत  हु  ९ उत्पन्न  नहीं  होता  ।
 बिना  ही  सेवा  निवृत्त  कर  दिया--और  यह

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  समझता  हूं  कि  अभी  तक  स्वीकार  नहीं  हुआ  है--इस  के

 ae
 के

 भाग  के  प्रबल  में  उन्होंने  साथ ही  उसी  मंत्रालय  ने  उसी

 नहींਂ  कहा  है  ।
 पद  स्थिति  के  ae  मैच  विस्थापित

 श्री  एम०  सी०  श्ञाह
 :  प्रदान  के  भाग  कारियों  जिन्हें  सेवा  निवास  होनें  के

 का  में  नें  यही  उत्तर  दिया हू
 ॥

 तुरन्त  बाद  ही  निवृत्ति  वेतन  मिल  सकता

 wat  अवघि  में  बहुत  ate  कर  दी
 श्री  पुलिस

 :  माननीय  मंत्री
 ने

 केवल  .

 यह  कहा  है  कि  कोई  अभियोग  नहीं  चलाया  है
 ?

 गया  were  यह  नहीं  कहा  कि  झूठी  £

 डा०  काटजू
 :  मुझे  इसकी  पू ५ साक्ष्य  देन

 का
 कोई  उदाहरण  नहीं  है  ।

 सूचना  चाहिये  ।

 श्री  एम०
 de  झूठी  साक्ष्य  के

 उदाहरण  आय  कर  जंच  आयोग  श्री  गिडवानी :  क्या  सरकार  इस

 की  सिफारिश  के  अनुसार  उन  के  सम्बन्ध
 बात  की

 जांच  पड़ताल  करेगी  कि  इस

 में  अत्यधिक कड  ses  दिय  गये  थे  ।  मामले में  निर्माण  आवास  तथा  संभरण

 fens  सरकारों  अधिकारी
 मंत्रालय  सरकार  के  आदेशों  का  पालन

 करता है  या  नहीं  ?
 *२१०४.  श्री  गिडवानी

 :  क्या

 गृह-कार्य  मंत्री  यह
 बताने  कि  कृपा  करेंगें  डा०  काटजू  में  wae  इसकी

 कि  उन  विस्थापित  सरकारी  करमचारियों  जांच  पड़ताल  करूंगा  |

 की  कुछ  संख्या
 कितनी

 हूँ
 जिन्हें  १९५३-५४

 रेडियोसक्रिय  qa में ३११  १९५४  तक  वार्षेक्य  प्राप्त

 घोषित  किया  गया है
 ?

 २१०७,  श्री  नागवर  प्रसाद  सिन्हा :

 कितने  मामलों  में  इस  प्रकार  प्रक्कुतक  संसाधन  तथा  dante

 के  अधिकारियों  की  सेवा  अवधि  बढ़ा  दी  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने  कृपा
 betes

 गई  =
 या उन्हें  फिर  से  सेवा  युक्त  कर

 लिया  गया  है  ?
 क्या  कुछ  समाचार  प्रो

 गृह-कार्य राज्य  मंत्री  विशेष  १३  अप्रैल  के  स्टेट्समैन में
 काटजू ):

 उन  विस्थापित  सरकारी

 कर्मचारियों  के  सम्बन्ध  जो  arta
 प्रकाशित  ये  समाचार  सच  हें  कि  हाल  ही

 में  श्रान्त
 महासागर  में  उद्जन  बम  के

 प्राप्त  हो  सूचना  त्रित  की  जा

 रही है  ak  सदन
 पटल  पर  रख  दी

 शक  बस्ती  के  था  उस  के  आस  पास के
 जायगी |

 धूल  पाई  गई WU)  |



 पाते a  |  | क. द faa  ous
 च जाग न्यण ae
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 सक्रिय  कण  मिश्रित
 जो  कि  वायुयानों

 में  विस्तृत  तथ्य  क्या  तथा  के  पांचों  में  से  एकत्रित  की  गई

 इस  धूल  से  क्या  हानि  हुई  है  उद्जन  परीक्षण  में  से  निकली थी  ।

 या  होने  की  सम्भावना है  ?
 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  क्या  हमारे

 प्राप्त  संसाधन  बेमानी  वैज्ञानिकों को  यह  मालूम है  कि  कितनी

 डी०  रोडियो  सक्रियता  हानिकारक  होगी  atc गवेषणा  उप मंत्रो  (  श्री के०

 मालवीय )  :  जी  नही ं।
 कितनी  दूरी  के  अन्दर  इस  प्रकार  के

 तथाਂ  ये  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होते  ।  परीक्षण  करने से  हमारे  देश  को  हानि

 होगी ?
 में  आप  की  अनुमति से  यह

 बहा  १३  अप्रैल  १९५४  को  श्री  के०  डो०  मालवीय

 स्टेट्समैन  में  एक  समाचार  प्रकाशित  विषय  का  te  साहित्य  है  कि  जिस  में

 वैज्ञानिकों  ने  यह  बताया  है  कि  कितनी
 हुआ  था

 कि  अणु  भौतिकी  संस्था  ने
 कलकत्ता

 म  रेडियो-सक्रिय  धूल  एकत्रित  की  थी  सीमा के  अन्दर  रेडियो  संक्रिय  रीतियां

 वास्तव में  यह  रेडियो-सक्रिय  धूल  मकानों  हानिकारक  हो  सकती  gi  उन  पुस्तकों

 को  बिना  देखे  में  इस  wert  का की  छतों  से  एकत्रित  नहों की  गई
 थी  बल्कि

 सिंगापुर  से  कलकत्ता  या  सैगांव  से  कलकत्ता  त्मक  रूप  से  उत्तर  नहीं  दे  सकता  ।

 आने  वाले  वायुयानों  पर  से  एकत्रित  की  श्री  ato  आर०  भविष्य

 गई थी  ।  ये  सक्रिय  रहियो  में  इस  प्रकार  के  विस्फोट  के  कारण

 किसी  प्रकार का  हानि  कारक  प्रभाव
 इस  देश  में  जीवन  तथा  सम्पत्ति  को  होने

 नहीं  डाल  सकतीं  और  सामान्य  रूप  से
 सम्भावित  खतरे  के  विरुद्ध  क्या

 ब्रह्माण्ड  रहि मयों  साधारणतया
 बचाव  किये गये  हैं  ;

 सूर्य  से  हमारे  शरीरों  .  पर  पड़ती  इन
 श्री  क्र  डी०  मालवीय :  में  समझता

 की  उग्रता दो  लेकर  पांच  गुना से
 हूं  कि  निकट  भविष्य  में  किसी  प्रकार

 अधिक नहीं  होती  ।  इस  बारे  में
 का  खतरा  far  नहीं  होगा  ।

 चिन्ता  करने  की  कोई  बात  नहीं  ।

 मुख्य  सचिवों  का  सम्मेलन
 श्री  रघुनाथ  सिह  :  क्या  उनकी  परीक्षा

 श्री  रघुरामय्या  क्या

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 हो  नागवर  प्रसाद  सिन्हा

 करें
 ~

 इस  विस्फोट  के  हानिकारक  sara  खत्म
 +

 हो  गये  हैं  या  अब  भी  किसी  खतरे  की  क्या  यह  सच  (८  fe  राज्य

 आशंका  है  ?  सरकारों  के  मुख्य  सचिवों  का  एक  सम्मेलन

 हाल  ही  में  हुआ  था  ;
 श्री  Fo  डी०  मालवीय  इसके

 यदि  ऐसा  तो  उस  सम्मेलन
 रे  में  हम  कुछ  नहीं  कह  सकते  |  अब

 भौतिकी संस्था  द्वारा  दी  गई  z  भें  क्या  निर्णय हुए  थे  ;

 न्य
 थ  ह  च  मही

 है  जिसे में  ba  |  अभी
 पढ़ा  वह  संस्था  गृह-कार्य  राज्य  मंत्री  डा०

 जी  सभी  भाग
 ष् we  समझती  है  कि  यह  खरीदी
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 xt
 तथा  रह  राज्यों  तथा  काश्मीर  नाद  मित  कमीशन  प्राप्त  अधिकारियों  ने  73% 3 C4

 तथा  विजय  प्रदेश  के  मुख्य  सचिवों  ५४  में  ग्रसने  अल्प  कालीन  कमीशन  की

 का  सम्मेलन  १२  से  १६  अप्रैल  १९५४  तक  अवधि  पूरी  कर  ली ह  और  उन्हें  सेवा

 हुआ  था  ।  विमुक्त  कर  दिया  गया  तथा

 ag  सम्मेलन  अखिल  भारतीय  क्या  किसी  राज्य  ने  इस  प्रकार

 सेवाओं  की  सेवा  दशाओं  को  निश्चित  करने
 के  भ्र्घिका  रियों  के  असैनिक  मेडिकल  सेवाओं

 वाले  प्रारूप  नियमों  तथा  विनियमों  पर  में  भरती  किये  जाने के  मामल  में  उन्हें
 राज्य  सरकारों  के  निश्चयात्मक  विचारों

 आय  सम्बन्धी  रियासतें  देने  से  मना  कर

 को  जानने  के  लिये  किया  गया  था  ।  उस
 दिया हूँ

 ?

 सम्मेलन  में  हुए  विचार  fart  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  इन  नियमों  को  अन्तिम  रूप  से  रक्षा  उप मंत्रो  :

 तय  कर  जायगा  और  ये  प्रख्यापित  जी  ati  art  मेडिकल  कोर  के

 जायेंगे  ।  इसलिये  अखिल  भारतीय  ५५  अल्प  कालीन  नियमित  कमीशन  प्राप्त
 x

 सेवा  १९५१  के  अनुसार  उसके
 अधिकारी  सेवा  विभक्त  कर  दिये  गय

 बाद थे  संसद  के  समक्ष  रखे  जायेंगे  ।  e

 को  रघु राम ग्या :  क्या  जिन  विषयों  जी  नहीं  ।

 पर  चर्चा की  गई  थी  उनमे ंसे  एक  विषय
 इन  अधिकारियों

 अखिल  भारतीय  सेवाओं  की  सभी  श्रेणियों

 सरदार  कम

 में
 से

 किसी  ने  सेना  में  कितनी
 सबसे  बड़ी

 के  वेतन  तथा  भत्तों  में  समानता  रखने
 अवधि  तक  काम  किया  ?

 के  लिये  एक  सामान्य  संहिता  के  बारे  में

 सरदार  मजीठिया  सामान्य  रूप  से

 अल्प  कॉलीन  कमीशन  तीन  ay  के  लिये डा०  काटजू  :  जिन  विषयों  पर  चर्चा

 होता  जिसे  सात  वर्ष  की  अधिकतम की गई  थी  उनमें से  एक  यह  भी था  ।  मे

 यह  बता  दूं  कि  सब  प्रकार  के  जिन  विषयों
 अवधि  तक  बढ़ाया  जा  सकता हैं  |

 पर  चर्चा  की  गई  थी  उनकी  संख्या  २७
 सरदार  हुक्म  सिह :  क्या  रक्षा

 थी
 मंत्रालय  ने  इन  अधिकारियों  को  आयु  के

 श्री  सो०  Fo  सायर  :  भाग  हाथ  राज्यों  सम्बन्ध  में  रियायतें  दिये  जाने  के  लिये

 के  सचिवों  को  क्यों  नहीं  बुलाया  गया  था  ?  राज्य  सरकारों  को  लिखने  के  अतिरिक्त

 डा०  काटजू  :  भाग  राज्यों  की  कछ  विभागों  में  नौकरी  दिलाने  के  लिये

 अपनी  कोई  पहाड़ियां  नहीं  हैं  ।  वे  अन्य  राज्यों  इनकी  किसी  अन्य  प्रकार  से  सहायता  की

 के  अधिकारियों  पर  निर्भर  करते  हैं  ।  थी ?

 अल्प  नियमित  कमीशन  प्राप्त  सरदार  मजीठिया  :  यह  बात  उत्पन्न

 अधिकारी
 नहीं  होती  क्योंकि  इनके  मार  म  केवल

 २१०९.  सरदार  हुक्म  सिह :.  क्या
 aq  सम्बन्धी  कठिनाई  और  सभी

 रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करें गें  :
 राज्यों  ने  इस  आयु-सीमा को  कम  करने

 क्या  मेडिकल  सेवाओं  के  की  बात  मान  ली  है  ।  कुछ  मामलों  में

 निदेशालय  के  किन्हीं  अल्प  कालीन
 इनकी  सीमा  अटक  नहीं  थी  ।  इस



 VZoe  मौखिक  उत्तर  २८  अप्रैल  १९५४  मौखिक  उत्तर  a

 उन्होंने  भी
 प्रयत्न  और  यदि

 डा०  एस०  एस०  दास  :  विश्वविद्यालय

 उन्हें  उपयुक्त  समझा  गया  होगा  तो  sare
 अनुदान  आयोग  इस  मामले  पर  विचार

 ले  लिया  गया  होगा  ।  कर  रहा है  |  विश्वविद्यालय  आयोग  ने

 सभी  भारतीय  विश्वविद्यालयों  में
 सरदार  हुक्म  क्या  सरकार  के

 विद्यालय  प्रोफ़ेसरों
 के

 लिये  CoomkQko
 पास  इस  बात  की  कोई  सूचना  कि  सेना

 रुपये  की  aor  विश्वविद्यालय  लैक् चरा रों  के
 से  विमुक्त  गये  अधिकारियों  में  से

 कितने  प्रतिशत  अधिकारियों  को  असैनिक
 लिये  २५०-५००  रुपय  की  ग्राधारभूत

 वेतन  श्रेणियां  रखने  के  प्रस्ताव  को  स्वीकार
 विभागों  में  नौकरी  मिल  सकी  है  ?

 कर  लिया है  ।  इस  प्रस्ताव  को  स्वीकार

 सरदार  मजीठिया  :  जी  नहीं  ।  हमारे  कर  लिये  जाने  के  कारण  १०  लाख  रुपये

 पास  ये  आंकड़े  नहीं  हैं  ।  का  प्रति  वर्ष  अतिरिकत  व्यय  हुआ

 जिसमें  विश्वभारती
 विश्वविद्यालय  दिक्षा  आयोग

 तथा  एस०  एन०  डी०  टी०  महिला
 FRLLo,  एस०  एन०  क्या

 इस बम्बई  सम्मिलित नहीं  है
 शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 मामले  पर  वित्त  मंत्रालय  से  परामर्श  तथा

 क्या  विश्वविद्यालय  शिक्षा  विचार  feast  किया  जा  रहा है  ।

 आयोग  की  सिपारिशों  की  कार्यान्वित  के
 श्री  एस०  एन०  दास :  क्या  केन्द्रीय

 सम्बन्ध  में  की  गई  प्रगति  का  सर्वेक्षण  करने
 सरकार ने  इस  रिपोर्टे  पर  विचार  कर

 के  लिये  नियुक्त  की  गई  समिति  ने  अपना
 लिया  और  यदि  ऐसा  at  इस

 काम  पुरा  कर  लिया  हे  अ
 समिति  द्वारा  जिन  बातों  पर  gata  दिया

 यदि
 तो  क्या  उसने  कोई  गया है  उन  में  से  कितनों  पर  विचार  किया

 अन्तरिम  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  है  ;  तथा
 गया हूँ

 और  इन  सिपाहियों  को  कार्यान्वित

 करने  में  विभिन्‍न  विश्वविद्यालयों  को  कितनी यदि  ऐसा  तो  कौन  सी

 महत्वपूर्ण  att  उस  रिपोर्ट  से  उत्पन्न  हुई  सहायता  दी  जायेगी  ?

 शिक्षा  a  प्राकृतिक  संसाधन  तथा

 शिक्षा  मंत्री
 के  सभा  सचिव

 बैठा
 गवेषणा  मंत्री

 एम०  एम०  :  जी  att  गवर्नमेंट  ने  रिपोर्ट  पर  गौर  किया है  ।  लेकिन

 यह  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।  चूंकि  अब  जहां  तंक  यूनिवर्सिटियों  का

 ताल्लुक है  गवर्नमेंट  ऑफ़  इण्डिया  के  काम
 उस  रिपोर्ट  की  एक  प्रति  सदन

 का  अब  ढंग  यह  हो  गया  fe वह
 उन

 पटल  पर  रखी  जाती  हुए  [[eTeTae
 के

 मामलों  को  यूनिवर्सिटी  ग्रांट  कमीशन
 में  रख  दी  गई  ।  देखिये  संख्या  एस  ९३५/५४]

 के  सुपुर्दे कर  देती  हू  ।  चुनाचे  कमीशन  के

 श्री  एस०  एन०  दास  :  इस  समिति  सुपुर्द  कर  गया है  ।  वह  इस  पर

 गौर  कर  रहा  x ९ द्वारा  दिये  we  सुझावों  को  कार्यान्वित
 at  ज़रूरी  कार्यवाही

 की  तरफ  कदम  बढ़ा  रहा  है  । करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  कितनी

 बया  में  जान वित्तीय
 तथा  अन्य

 प्रकार  सहायता

 दगी ?
 ह

 |  ह
 सकता हूं  कि  अर्भ
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 कमीशन ने  इंग  में  से  किसी  बात  पर  अपना  बनारस  जिले  से  पिछले  पांच  वर्षों  में

 कोई  निश्चय  किया है  >  प्रति  वर्ष  तम्बाकू  पर  कितना  उत्पादन

 शुल्क  प्रापत  हुआ  ?
 सालाना  आजाद  :  हां  किया  लेकिन

 faa  उपमंत्री  ( sit  ए०  ato  :
 अभी  कछ  तफसील  की  बातें  बाकी  है  ।

 एक  विवरण  जिस  में  बनारस  जिले  में

 श्री  एस०  एन०  दास  :  क्या  माननीय
 तम्बाकू  पर

 प्राप्त
 उत्पादन  शुल्क

 की  राशि

 मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  उन
 के  बारे  में  जानकारी दी  गई  है  सदन

 बातों  के  मामले  में  जिनका  सम्बन्ध  सेकेंडरी
 पटल  पर  जाता  है  ।

 एज्युकेशन  कमीशन  से  इस  कमेटी  ने
 परिशिष्ट  ९,  अ  पु बन्ध  संख्या

 क्या  किया  हैं  ?
 १९४९-५०  के  अ  कड़े  उपलब्ध नहीं

 डा०  एम०  एस०  दास  जहां तक
 है  ।

 माध्यमिक  दिक्षा  आयोग  की  रिपोर्टे  का
 श्री  रुप  न।रायण :  क्या  में  जान  सकता

 प्रदान  केन्द्रीय  farett  मंत्रणा  बोड़ें  की  =  कि  rare  के  उत्पादन  पर  किसानों
 रिपोर्ट  केन्द्रीय  सरकार  के  विचाराधीन

 थी  ।  अब  उन  सिपारिशों  कार्यान्वित
 दी  जाती है

 या  यदि  दी  जाती  है
 के  जिन्हें  सर्वोच्च  प्राथमिकता  प्राप्त

 ती  बनारस
 में  ऐसा  है

 या  अर  है
 मंत्रालय  ने  एक  विस्तृत  योजना  तैयार

 तो  कितनी ?

 श्री  Fo  सी०  गुहा
 :  कछ  मात्रा  घर

 लगाया  गया  कि  केन्द्रीय  तथा  राज्य
 की  खपत

 के  जिए  शुल्क  से  विमुक्त  रहती
 सरकारों  को  इस  पर  क्या  कुछ  खां  करना

 देश  भर  में  यही  प्रथा  बनारस

 होगा  ।  यह  ज्ञापन  इस  समय  योजना
 जिले में  भी  यही  होता है

 आयीग  के  समक्ष  है  कौर वे  इस  पर
 a  श्री  रूप  नारायण

 :  क्या  में  यह  जान
 आज  चर्चा  करने  वाले  हैं  ।  जश  et

 सकता
 हूं

 fe  शुल्क
 के  वसूल  करने

 में
 धन  की  स्वीकृति  प्राप्त  हो  जायेगी  aleatan

 कार्यान्विति  at  काम  में  ले  लिया
 कौनसा  तरीका  इस्तेमान  किया  जाता  है  ।

 यह  भूमि  के  क्षेत्रफल  पर  किया  जाता है जायेगा  ।
 या  उत्पादन  पर  ?

 श्री  दादी :  विश्वविद्यालय  शिक्षा

 श्री  To  at  कहकर  यह  विमुक्ति आयोਂ  की  इन  सिपारिश  की  कार्यान्वित

 के  लिए  कि  सभी  शिक्षा  संस्थाओं  में
 स्थानीय  लोगों  के  स्वभाव  के

 आधार  पर

 eeeaos क  के  के
 कार्यक्रम  आरम्भ  होने  से  पुर्व  कुछ  मिनटों

 दी  जाती  है

 के  लिए  मौन  रखा  जाए  ।  अध्यक्ष  महिला  :  वे  कर  के  संग्रह

 के  बारे  में  जानना  चाहतें हैं  ।
 डा०  एस०  एस०  दास  ag  रिपोर्टें

 पट
 पर  रखी

 हूँ
 ।  माननीय  सदस्य  उसे

 के  वास्तविक  उत्पादन  पर  आधारित  है  ।
 पड़  सकते  हैं  ।

 सेठ  अंचल  fag  क्या  मंत्री

 तम्बाकू  पर  उत्पादन  शल्क  महोदय  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  जो '

 २११२.  श्री  रूप  क्या  काश्तकार  तम्बाकू  पैदा  करते  हैं  वह  निजी

 वित्त  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  इस्तेमाल के  लिये  कितनी रख  लेते  हैं
 ?
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 श्री  go  ato  रहा  :  यह  मात्रा  भिन्न  डा०
 काटजू

 :  में  अपनी

 क्षेत्रों  में  far  होती है  ।  मेरे  पास  बनारस  पर्ण  प्रयत्न  करूंगा  ।

 जिले  आंकडा  नहीं  है  ।  यह  frat

 तम्बाकू  शुल्क  (  पंजाब क्षेत्रों  में  लोगों  के  स्वभाव  के  अनुसार

 से  लेकर  ३०  पाउंड  तक  होती  है  ।  २११५,  श्री  डी०  ato  क्या

 विस्थापित  सरकारी  अधि  कारी
 वित्त  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 १९५२-५३  में  पंजाब  से
 २११४,  श्री  गिडवानी  :  कया  गृह-किये

 तम्बाकू  के  उत्पाद-शुल्क  से  कुल  कितनी
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 :

 आय  हुई  और
 ऐसे  विस्थापित  सरकारी

 कारियों  की  कल  संख्या  कितनी  जिनहें  उक्त  क्षेत्र  में  उत्पाद  शुल्क

 के  संग्रह  हेतु  प्रशासनिक  व्यवस्था पर १९४८  से  लेकर  अब  तक  सेवानिवृत  किया

 जा  चुका हे  किन्तु  जिन्हें  अभी  तक  अस्थायी  कितना  व्यथ  हुआ है  ?

 पेन्शन  की  प्राप्ति  नहीं  हुई  तथा
 वित्त  उपमंत्री  ए०  ato  :

 इसके  कारण  ?
 az  पंजाब  राज्य  से

 नार reo
 गृह-कार्य  तथा  राज्य  मंत्रों  १९५२-५३  में  तम्बाकू  पर

 तथा काटजू )  .  शुल्क  के  रूप  से  संग्रहीत  रकम  ३४०६

 यह  जानकारी  प्राप्त  की  जा  रही  ह  श्र  लाख  रुपये  तथा  तत्सम्बन्धी  प्रशासनिक

 यथा  समय  सदन  पटल  पर  रख  दी  व्यवस्था  पर  ६
 '

 ५३  लाख  रुपय  खर्चे  हुए  ।

 जाए
 श्री  सो०  जब  यह  कही

 म  यह  भी  कहना  कि  यह  seq

 जाता है  कि  कुछ  वाहनों  पर  राजस्व की
 उस  प्रश्न  से  जिसका  उत्तर  में  हद

 चुका  हूं
 तुलना  में  प्रशासनिक  व्यय  १०  प्रतिशत  है

 aga  निकट  का  सम्बन्ध  रखता  हैँ  ।
 तो  क्या

 में  यह
 जान  सकता हूं  कि  प्रस्तुत

 श्री  गिडवानी  :  क्या  कारण  है  जिस
 विजय  में  व्यय  अनुपान  Yo  प्रतिशत

 से  we  अस्थायी  पेन्शन  के  दिए  जाने  में
 कयों है  ?

 देर  हो  रही  जबकि  var  पैदा  के

 बारे  में  ३१  १९५३  को  निश्चय  श्री  ए०  सो०  पंजाब  क्षेत्र  में

 तहो  चुका  था  ?  तम्बाकू  का  कम  उत्पादन  होता  है  |  यह  इंटर

 अथवा  आनंद  की  भांति  भारी  परिमाण  में
 डा०  काटजू  :  देर का  कारण  यह  हैँ

 fe  पन्नों के  इस  wet  के  बारे  में  तम्बाकू  की  उपज  का  क्षेत्र  नहीं  अतः

 अन्य  क्षेत्रों  की  भांति  इसमें  खर्चा  कुछ
 पाकिस्तान  के  साथ  बातचीत  चल  रही

 अधिक है हम  यथा  सम्भव  विस्थापित  तमंचा  रियों

 की  कठिनाइयों  को  कम  करने  का  प्रयत्न  कर
 श्री  डी०  सी  ०  stat  :  क्या  यह्  सच

 |
 ई

 हम  इसे  शीघ्र  fea  रहे
 नहीं  हूँ  कि  इस  समस्या  से  सम्बद्ध

 हैं  ।  शिकारियों  की  संख्या  इतनी  वृहद  है  कि

 श्री  गिडवानी  :  क्या  सरकार  इसे  इस  साधन  से  प्राप्त  राजस्व  में  वृद्धि  कर

 शीघ्र  निपटाने  का  यत्न  करेगी  ?
 भरपूर  प्रयत्न  किया  जाता

 है
 :
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 श्री  ए०सी०  हे
 कि

 संग्रहीत
 गुरु-काबे  तथा  राज्य  मंत्री

 राजस्व  की  तुलना  में  की  wee ) न  १९५३-५४  में  तथाकथित

 संख्या  अधिक  होनी  चाहिये  ।  इसका  कारण  ध्वंसक  में  भाग  देने  अथवा

 mg  कि  क्षेत्र  दूर-दूर  तक  फले  हुए  हैं  उनको  सहयोग  देने  के  लिये  ८५  सरकारी

 तथा  वे  एक  स्थान  पर  संचित  नहीं हें  प्रान्त  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  की  गई  ।

 भर  में  अनेक  भू-भागों  में  तम्बाकू  का
 इनमें  से  कर्मचारियों  की

 उत्पादन  होता  है  कौर  इसलिये  हमें  बड़ी
 अनिवार्य  रूप  में  सेवां  नियुक्त  करं  दिया

 संख्या  में  पदाधिकारी  रखने  पड़ते  हें  ।  यदि
 नौ  मामले  समाप्त  कर  दिये  गये  पोर  शेष

 माननीय  सदस्य  का  यह  सुझाव  हों  कि

 पदाधिकारियों  की  संख्या  में  कमी  की  जा
 बासठ  मामले  अभी  विचाराधीन  हें  ।

 सकती है  तो  में  केवल  इतना  सकता  हूं  सरदार  gm  year  श्रेणियां

 कि  हम  नये  fata  इस  mae  जांचें  कौनसी  हें  fart  अ्रघीने  उक्त  ध्वंसक

 रेंग  ।  कार्यवाहियां  वर्गीकृत  कीं  जा  संकती  हैं  ?

 श्री  डो
 ०:  ato  दामाँ  :  में  जानना  चाहता  डा०  काटजू ag  एक  ऐसा  ब्यौरा  है

 हूं कि
 पंजाब  और  विशेष  रूप  जिसमें  आग  वि  शिष्ट  निर्देश  की  आवश्यकता

 होशियारपुर  जिले  के  तम्बाक  उत्पादकों  की
 नहीं  है  ।  यहं  स्वयं  अपनी  बात  का

 mit से  इस  विशिष्ट  मंद  के  प्रशासन -  से  चायक  ।  ध्वंसक  कांयं  वालियां
 वे

 सम्बंधित  कोई  अभ्यावेदन  मंत्री  महोदय  को
 वाहियां हैं  जो  संविधान  के  उन्मूलन  भ्रांत

 प्राप्त  ञ्  था  ?
 भारत की  अखंडता  का  विनाश  करने  में

 श्री  ए०  सी०  रहा  :  सच  कहा  जाय  प्रयत्नशील हों

 तो  तम्बाकू  पर  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  दु:ख-  अध्यक्ष  महोदय  :  मेरा  अनुमान  है

 दायी  वस्तु  है  ।  हमें  सम्पूर्ण  देश से  अनेक
 सदस्य

 '
 जानना: चाहते वाले  हैं  कि

 अवसरों  पर  अभ्यावेदन  प्राप्त  हो  रहे  हैं  ।
 ये  कार्यवाहियां  राजनी  विरोधी

 मुझे  निश्चित  मालूम  नहीं  हैं  कि

 पुर  जिले  से  हमें  कोई  भ्र भ्या वेदन  मिला  है  ।
 यां

 ATTRA
 है  ।

 डा०  काटजू  :  आपने  प्रदान  का  उत्तर संभव  है  ऐसा  हुआ  हों  +

 ध्वंसक  कार्यवाहियों में  भाग  लेने  वालें
 दे  दिया है  ।  में  आपके

 '
 आभारी  है  ।

 संविधान  कौ  उच्छेद  केरन
 rt  i

 की  wat  से  की  गई  कार्यवाहियाँ  ध्वंसत्मेक *
 २११६,  सरदार  gaa  fag  :  क्या

 मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 सरदार
 हुक्म सिह

 :  उनमें  से  राष्ट्रीय क्या  १९५३-५४  में  सरकारी

 सुरक्षा  विनियमों  के  अधीन  कितन  व्यक्ति
 कर्मचारियों '  के  ध्वंसक  कोताहियों  में  साग

 लेने  अथवा  उनमें  सहयोग  देनें  के  कोई  मामले
 नज़र बन्द  fet  गये  हें  अथवा  उनमें से

 किन्हीं  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  नियमित
 सामने  कौर

 यदि  तो  मामलों  की
 लों  भी  कार्यवाही की  गई  थी  ?

 संख्या  कितनी  पौर  उनको  क्या  दण्ड  डा०  :  सरकार  अपने  शाम

 fear  गया  ?  चोरियों से  सम्बन्धित  है  और  किसी

 118  P.S.D
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 ब्यक्ति  विशेष  की  संविधान  के  प्रति  निष्ठा  में  उपस्थित  होकर  अपनी  बात  सुनाने  की

 में  शंका  अनुभव  की  जाती  है  तो  संविधान  प्रार्थना  करता  है  तो  विचार है  कि

 के  अन  सार  सरकार  को  सम  चित  संरक्षण  उसे  अवसर  दिया  जाता  है  ।

 करने  का  पूर्ण  अधिकार  है  ।  समूचित  संरक्षण  श्रीमती  ty  चक्रवर्ती  :  क्या  उसे  भी
 करने  के  पश्चात्  कर्मचारियों  को  अलग  दोषारोपण-पत्र  दिया  जाता  हूँ  ?

 करने  के  पूर्वे  पहले  उन्हें  अपने  आचरण  के

 स्पष्टीकरण  का  प्रत्येक  युक्तिसंगत  अवसर  डा०

 दिया  जाता  है ।  श्री  एच०  एन०  मुकर्जी
 :

 क्या  यह  सच

 सरदार  हुक्म  सिह  क्या  सरकार  इस  हू  कि  जनवादी  चीन  अथवा  सोवियत  संघ

 से  मित्रता  बढाने  के  लिये  बनायें  गये प्रकार  मामलों की  संख्या में
 वृद्धि  होने

 के  fag  कारणों  को  पता  लगायेगी  जब  कतिपय  संगठनों  से  सम्पर्क  अथवा  जन

 कि  P84Q  में  हमसे  कहा  गया  था  कि  नाट्य  आन्दोलनों  के  feared  सहयोग

 एसे  केवल  दो  मामले  ही  सामने  ara  कौ  भी  ध्वंसात्क  कार्यवाहियों  के  समान

 माना  गया ह  ।  कुछ  समय  पूत्र  मंत्रालय
 डा०  काटजू  :  १९५२  में  यह

 ने  इस  सम्बन्ध म एक में  एक  परिपत्र  जारीਂ  किया
 मामले  कम  कौर  १९५३-५४  में  इन

 की  संख्या बढ़  गई  है  तो  माननीय  मित्र
 था  और  में  जानना  चाह  हूं  कि  उसे

 वापिस  गया  है  अथवा  वह  अभी
 स्वयं  ही  निष्कर्ष  निकाल  सकते  हैं  ।  में

 भी  व्यवहार है  ?
 इतना  कह  दूँ  कि  हम  अत्यंत  सावधान

 किसी  भी  व्यक्ति  का  उत्पीड़न  हमारा  मंतव्य  डा०  काटजू  :  में  विस्तृत  चर्चा  में  नह

 नहीं  प्रत्येक  सरकारी  कर्मचारी  को  जाएगा  |  इसमें  बड़ी  कठिनाई  है  ।  कछ

 नागरिक  के  अधिकारों  का  उपयोग  करने  की  gear  अत्यंत  निर्दोष  नामों  की  are  में

 स्वतंत्रता  &  लेकिन  इनके  अतिरिक्त  उसे  oa  कार्य  कर  रही हें  अत  उनके

 अपनी  नीतियों  के  प्राणनाथ  किसी  वाह्य  रूप  पर  ध्यान  न  देकर  हमें  प्रत्येक

 नीतिक  कार्यवाही  सम  भाग  नहीं  लना  संस्था  के  गुणावगुण  पर  विचार  करना

 चाहिये  ।

 at  एच०  एन ०  मुकर्जी  मेरा
 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :  में  जानना  चाहती

 था  कि  क्या  जनवादी  चीन  की  मित्रता  की

 हूं  कि  सरकारी  कर्मचारियों  के  विरुद्ध
 समद्धि  के  लिये  बनाये  गये  कतिपय  संगठनों

 कार्यवाही  करने  के  पहले  सरकार
 से  सम्यक  बनाना  ध्वंसात्मक  काय  वासियों

 उन्हें  दोषारोपण-पत्र  देती  क्या  सरकार
 जमार  किया  गया  है

 ?

 उन्हें  समिति  के  समक्ष  उपस्थित  होने  का

 अध्यक्ष  मोदी  उनका  उत्तर  स्पष्ट अवसर  देती  ह  किसी  भी  प्रकार  की

 गाय  जांच  समिति  अथवा  इसी  प्रकार  की  अनेक  नामों  वाली  अनेक  छदम वेशधारी

 व्यवस्था  के  सामन  उपस्थित  होकर  उन्हें
 संस्थाएं  है  ।

 अपना  मामला  रखने  शर  अपनी  स्थिति
 एच०  एन०  मस कर्जों :  क्या  में  यह

 स्पष्ट  करने  का  अवसर  दिया  जाता  है
 ?

 fo समझ ्र  | कि  द  सरकार  की
 दुष्टि

 में  समान

 डा०  यदि  वट  वस
 दिन  च्युत  प्रकार की  संस्थाएं  विविध  नामों  की  ate

 के  लिये  इच्छुक  है  ।  यदि  वह  वैयक्तिक रूप  में  छल युक्त  कार्यों में  लीन  है
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 अध्यक्ष  महोदय :  शान्ति  ।  डा०
 राम  सुलग  सिंह

 :  q  गडबड़ी

 मेरा  यह  विचार  नहीं  है  ।  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ;  यह  तो

 कठिनाई है  ।

 हिन्दुस्तान  एयरक्राफ्ट  फैक्टरी  शौर
 अध्यक्ष  महोदय ।  कुछ  दबीदबी

 इण्डियन  टेलोफून  इंडस्ट्रीज  में  भ्रंश

 चीत  हैं  जो  एक  बेंच  से  तीसरी  अथवा
 *२११७.  एस०  एन०  दास :  क्या

 चौथी  तक  बढ़  रही  है  ।  यह  उचित

 वित्त
 मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे

 :
 नहीं हूं  ।

 मेंने  कई  बार  कहा है  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  मैसूर
 इससे  सदन  की  प्रक्रिया  में  बाघा  पडती हैं  ।

 सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  प्रार्थना  की  भी  एम०  सी०  शाह  :  सरकार

 है  कि  हिन्दुस्तान  एयरक्राफ्ट  फैक्टरी  और  केन्द्रीय ने  यह  मत  व्यक्त  किया  कि

 इण्डियन  टेलीफोन  इंडस्ट्रीज  में  लगी  उसकी  सरकार  का  अधिक  अंश  होने से  उसे

 अंश  पूंजी  कौ  aries  पांच  प्रतिशत  लाभांश  सरकार  अप्रत्यक्ष  रूप  में

 देने  वाली  वरीयता  प्राप्त  अंश  पूजी  अंशधारी  की  हैसियत  से  अधिक  लाभ  प्राप्त

 समझी  जाये  ;  और
 होता  हैँ  और  मैसूर  सरकार  के  हितों

 यदि  तो  इस  विषय में  क्या  को  हानि  उठानी  पड़ती  है  ।  यह  भी  एक

 कार्यवाही  की  गई  है  ?  कारण है

 श्री  एस०  एन०  दास :  में  यह  जानना
 वित्त  उपमंत्री  एम०

 ato  :

 ।  उवत  प्रार्थना  केवल  चाहता हं
 fra  अवधि  में  मसूर

 हिन्दुस्तान  एयरक्राफ्ट  की  मैसूर  सरकार
 सरकार  ने  पूंजी  का  विनियोग  किया

 क्या  उस  अवधि में  उसे  कोई  लाभांश  दिया
 की  र... «1 प्रंदापूंज  से  सम्बन्धित हूँ

 प्रदान  विचाराधीन  है  ।
 गया  और  यदि  तो  कितनी

 रकम ?

 श्री  एस०  एन ०  दास  में  जानना
 श्री  एम ०  सी ०  शाह

 i  एक  बार

 चाहता  हूं  कि  sar  प्रार्थना  करते  लाभांश  घोषित  किया  गया  था  किन्तु  उसे
 समय  मतर  सरकार  ने  किन्हीं  कारणों  की

 वापस  अश  में  सम्मिलित  कर  लिया  गया ॥
 ओर  इशारा  किया  था  ?

 भारत  सरकार  को  ३५००  अश  मिले  ग्रोवर

 श्री  एम०  सी०  उन्होंने  मैसूर  सरकार  को  १७५०  अंदा

 केंद 3 छ  कारण  बताये  है  ।
 संयुक्त  राष्ट्र  विज्ञान  तथा  संस्कृति

 > थी  एस०  एन०  दास  q  कारण  संघ  द्वारा  सम्मलित  उपकरण

 कया हें  ?  ¥2QLQoOo,  श्री  ह  सी०  सोनिया  :  क्या

 ToT. श्री  एम०  सी०
 दाह  :  शिक्षा  मंत्री  यूनेस्को  द्वारा  PeXR—K¥

 धीन  है
 ।

 मैसूर  सरकार  द्वारा  बताये  गये  में  भारत को  सम्भरित  उपकरण  का  कुल
 ) if

 कारणों  में  से  एक  मुख्य  कारण  यह  है  कि  मूल्य  में  )
 बताने  की

 कृपा  करेंगे
 *

 अब  यह  केन्द्रीय  उत्तरदायित्व हैं  .
 शिक्षा  मंत्री  के  सभा सचिव

 अध्यक्ष  महोदय  :  बातचीत  न  करिये  |  एम०  एम०

 क्रिया
 UKE

 Loe  रुपये

 इस  सै  समस्त प्र  या  भ मेग  होती है  ।  १२  आने  ६  पाई ।
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 श्री  थी  ०  सोनिया  :  क्या  में  जान  बरसों के  अन्दर  हिन्दुस्तानियों  कीਂ  तादाद

 बढ़ी
 है  । सकता हूं  कि  कालावधि  में

 ने
 क्रिया  बढ़ी

 यूनेस्को
 को  कितना  अंशदान  दिया  है  ?

 राष्ट्रीय  गवेषणा  विकास  निगम
 डा०  एम०  एम०  वर्ष  १९५३

 में  भारत  सरकार  मे  युवक  को
 २११३.  श्री  |: ह  सके

 £¥.\9¢.\900  रुपया  अंगदान के  रूप  में
 (#)  क्या  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक

 दिया  ।
 गवेषणा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 श्री  कठ  सी०  सोनिया  :  क्या  सरकार  क्या  राष्ट्रीय  प्रयोगशालाओं  न  अब  तक

 समझती  है  किः  उन्हें  यूनेस्को  से  लगभग  अपने  आविष्कार राष्ट्रीय  गवेषणा  विकास

 उतने  मलय  की  सामग्री  मिलनी  चाहिये  निगम  के  पास  भज  दिये  हैं
 ?

 जितना  fr  वह  श्रंदादान  देती  है
 ?

 यदि  भेज  दिये  कौन  कौन

 डा०  एस०  एम०  दास  :.  यूनेस्को  से  तथा ये  आविष्कार किस  प्रकार के  हें  ?

 जो  कछ  मिलता  अनुमान रुपयों

 में  लगाया  सकता  क्योंकि  उप  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक

 करण  के  अलावा हमें  वहां से  ब्रिदेषज्ञों की  उपमंत्री  कठ

 पत्रिकाएं  आदि  जी

 भी  मिल  जाती  हैं  ।

 सुचना देने  वाला  एक  विवरण

 थी  एस०  सिर  सामन्त  :  क्या में  जान
 सदन  पटल  पर  रखा  जाता

 सकता  हूं  कि  क्या  यह  सभी  चीजें  यूनेस्को  परिशिष्ट  ९,  अनुबन्ध  संख्या  ९]

 द्वारा  हैं  अथवा  अन्य

 द्वारा
 ?  श्री  के०  सी ०  सोनिया  :  इन  परियोजनाओं

 सम्बन्ध में  अनुसन्धान  कार्य  की  प्रगति उ०  एम०  कम ०  दास  :  खरीदने

 का  कोई  नहीं  +.  द्वारा  कया है

 यह  प्राप्त  गई  है  तथा  यूनेस्को  द्वारा  यह

 दी  गई-हे जैसा  कि  भारत  :  सरकार  तथा  श्री  सके  डी०  शालदोज  :  राष्टीय

 यूनेस्को  के  बीच  में  .. समझौता  गवेषणा  विकास  निगम  ने  गवेषणा

 हुआ था
 संस्थाओं  के  अध्यक्षों  ~ a—Tt  कि  लगभग  १८

 है--सुचना  मांगी  है  तथा उन
 से  कहा

 डा०  सुरेश  चन्द्र  :  क्या यह
 सत्य  हूं

 यूनेस्को  में  दुसरे  देशों  के  कर्मचारियों के
 कि  उन्हों  ने  जो  कॉम  किया  है  श्र जो

 ५,  4  प्रयोग के  लिए  तैयार  उसकी  हम मुकाबले  में  भारतीय  कमंचारियों  की

 संख्या कम  है
 ?  प्रारम्भिक  जांच  इन  १८

 संस्थापकों  में  से  १४  ने  उत्तर  क्या
 डा०  एस०  एस०  दास  :  मेरे  पास  इस

 है  तथा  हमें  जांच के  लिए  १०३
 समय  इस  सम्बन्ध भें  कोई  सुचना  नही ं।

 प्रस्थापनाएं  प्राप्त  हुई  हूं  ।  उनकी  अब  जांच

 शिक्षा  व  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  की  जा  रही ह  तथा
 राष्ट्रीय

 गवेषणा  विकास

 वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री
 सा

 की  अगली  बैठक  में  शायद
 इन  में
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 शिलांग  रेंज  तथा  छावनियां  विधि  श्रात्पसात्करण
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 लंदन  पटल  रखें  गये
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 २२  १९५४

 याचिका  समिति--पहली  रिपोर्ट  का  उपस्थापन  ३७६ रे
 सदन  की  बैठकों  से  सदस्यों  की  अनुपस्थिति  सम्बन्धी  समिति  की  सिफारिशों  ३७६ ३२७६४

 वित्त  विधेयक--संद्योधित  रूप  में  पारित

 दरबार  २३  १९५४

 सदन  का  काय  देश-

 सरकारी विधेयकों का  क्रम  रेप  \99—3 292

 न्यूनतम  मजूरी  )
 विधेयक  संशोधित  रूप  में  पारित  ३८७२-३८

 स्वेच्छापूर्वक वेतन  परित्याग  से  विमुक्ति  )  संशोधन  विधेयक

 इन्दर-

 बनास  हिन्दू  विश्वविद्यालय  विधेयक--पुरःस्थापित  28 o¥
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 खाद्य  पदार्थ  अपमिश्रण  दंड  विधेयक--वादविवाद  स्थगित  FEYO—FEZO

 महिला  तथा  बाल  संस्था  भ्रनुज्ञापन  विधेयक--विचार  करने  का
 प्रस्ताव  —

 समाप्त  ३६  Jo RVE



 २५

 २४  १९५४

 राज्य  परिषद से  संदेश  REVE--3VCS,

 ०२

 हिन्दी  के  विषय
 में  वक्तव्य  REVS— FENG

 पुस्तक  प्रदान  विधेयक--संशोधित  रूप  में  पारित  ३६  ¥R—-F RGR ३

 उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  की  विधेयक--संशोधित

 में  पारित  ZEVI—VOZE

 लुशाई  पहाडी  जिला  विधेयक--पारित  YoWo—Co  vr

 विलीन  क्षेत्र  fare  करने  का  प्रस्तीव--भ्रचिमाप्त  CoVQ—Co Vs

 २६  १९५४

 सदन  पटल  पर  रखें  गयें  Yosy—  0०४६

 परिवहन  मंत्रालय  प्रघिसुचन  संख्या  झाई०  (२५०)  ५३,  दिनांक

 PY-A—-“S

 कलकत्ता  बन्दरगाह  ग्रा योग
 *कै

 लिये  निर्वाचित  आयुक्तों  के  स्थानों  का

 पुनर्वितरण  दिखाने  वाला  विवरण

 परिवहन  मंत्रालय  श्रधिपूचना  संख्या  पी  भाई  (१२४)  ५३,

 दिनांक  PY—2—YV¥

 मद्रास  बन्दरगाह  न्यास  के  लिये  निर्वाचित  न्यास धारियों  के  स्थानों  का

 पुनवेर्गीकरण  दिखाने  वाला  विवरण  मदद-

 ४०४  ४-८:०६९ विलीन  क्षेत्र  विधेयक--पारित

 जनता  के  लिये  तात्कालिक  महत्वपूर्ण-विजय  की  कौर  ध्यान  आकर्षित  करना

 मारो-मानो  आदोलन  में  भाग  लेने  वाले  व्यक्तियों  के  सन्देह  में  सामूहिक  रूप

 से  नैरोबी  स्थित  भारतीय  आयुक्त  के  कार्यालय  की  तलाशी  SOY  र-/०५४

 औषधि  तथा  जादुई  चिकित्सा  पारित  ०  ६६-४१०१५

 संघीय  प्रयोजनों  के  लिये  भूमि  का  राज्य  द्वारा  5.0  )
 पारित  ढ  १०१--४  १०८५

 '४१०६-४११८ भारतीय  रेलवे  संशोधन )  विधेयक--पारित

 २७  १९५४

 राज्य  परिषद्‌ से  सचदेवा  ERLE

 याचिका-समिति--द्वितीय  प्रतिवेदन  का  उपस्थापन  VIVE

 खाद्य  स्थिति-याचिका प्राप्त  BRE

 अविलम्बनीय  लोक-महत्व  कें  विषय  की  कौर  ध्यान

 उत्तर  बिहार  को  कोयला  तथा  सीमेंट  ले  जाने  के  लिये  पर्याप्त  परिवहन
 सुविधायें  ¥RRo-¥ RI

 SWRR
 दण्ड

 प्रक्रिया  संहिता  विधेयक-पुर:स्थापित

 कारखाना  विधेयक--पारित  करने  के  लिये
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 झन हू ता  निवारण  तथा  भाग  ग  राज्य  विधान  मंडल  )  संशोधन

 द्वारा  पारित  रूप  में  पटल  पर  रखा  गया  BISR
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 माही  के  निकट  फ्रांसीसी भारतीय  पुलिस  द्वारा  भारतीय  संध  के  नागरिकों

 पर  गोली  वर्षा  SYGI—V Lo

 स्थगन

 माही  के  निकट  फ्रांसीसी  भारतीय  पुलिस  द्वारा  भारतीय  संघ  के  नागरिकों

 पर  गोली-वर्षा  YICCH—B LGR

 BLEW PGE कारखाना  विधेयक--पारित

 wae  निवारण  तथा  भाग  ग  राज्य  विधान  मंडल )  संशोधन
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 गैर  सरकारी  सदस्यों के  विधेयकों  सम्बन्धी

 सातवें  प्रतिवेदन  का  उपस्थापन  ¥REL

 समवाय
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 दे३७ परिषद्‌  से  सन्देश

 सदन  पटल  पर  रखें  गये
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 सातवां  प्रतिवेदन--स्वीकृत
 केर  दू  ०-६५
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 केन्द्र  में  प्रशासन  तंत्र  तथा  कार्य  प्रणाली  सम्बन्धी  बेद  द

 =
 हाथ  करघा  उद्योग |  है  दि  लिये  साड़ियों  तथा  मोतियों  के  उत्पादन  के  संरक्षण

 संबंधी  संकल्प--श्रसमाप्त  CZEL—Y WoO
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 प  कैप  ए  कैकय
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 संसदीय  वाद-विवाद

 के  अतिरिक्त  कार्यवाही )

 शासकीय  वृत्तान्त

 —————

 अर ेरे  ४१८४

 तथ्यों  का  पता  लगाने  के  लिये में  इन्हें

 तोक  रसना ५  ६  तत्सम्बन्धी  मंत्रालयों  को  भेज  रहा  हुं  ।

 २८  १९५४

 पा
 स्थगन  प्रस्ताव

 माही
 के

 निकट
 फ़ांसोसी  भारतीय  पुलिस

 सभा  सबा
 sls

 बजे  समवेत हुई  द्वारा  भारतीय  संघ  क  नागरिकों  पर

 गोलों  वर्षा
 महोदय  पीठासीन

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 दूसरी  सूचना  एक

 प्र  इन ोत्तर  स्थगन  प्रस्ताव  के  सम्बन्ध  में  है  जिस  का  विषय

 geky  को  माही  के  निकट

 भाग  १)

 पटिय णा  य  फि
 चिरुकालिया  समावात  बस्ती  में  फ़ांसी सी  पुलिस

 द्वारा  भारतीय  संघ  की  प्रादेशिक  सम्पूर्ण  प्रभ  त्व

 सम्पन्नता का  उल्लंघन  किया  car  भारतीय
 %-%19  Ho  न

 संघ  के  राज्य
 क्षेत्र

 में  विलय  समर्थक

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  कारियों  पर  गोली  वर्षा  की  जिस  के  फलस्वरूप

 एक  भारतीय  नागरिक  श्री  पी०  पी०  झ्रानंदन
 विषय  को  ओर  ध्यान  दिलाना

 की  मुत्यु हुई  तथा  प्रदेश  कई  व्यक्ति घायल

 साही  के
 निकट  फ़ांसी सी

 भारतीय  पुलिस  हुए  पक

 द्वारा  भारतीय  संघ  के  नागरिकों  पर

 यह  प्रस्ताव  निरूपण  ही  बहुत  महत्वपूर्ण  है
 गोली  वर्षा

 परन्तु  में  चाहता  हुं  किਂ  पहले  इस  के  तथ्यों का

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 नियम  संख्या  २१५  के  सत्यापन  करा  लिया  जाये  ।  इस  के  लिये

 अन्तंगंत  मुझ  दो  प्राप्त  हुई  हें  ।  दोनों  में  चाहता  हूं  कि  इस  प्रस्ताव  पर  चर्चा को

 में  प्रधान  मंत्री  का  ध्यान  एक  ही  विषय  की  कौर  उस  समय  an  के  लिये  स्थगित  कर  दिया  जाये

 किया  गया  है  ।  विषय  है  bat  ata  जब  तक  कि
 नियम

 २१५ के  अनुसार  दी  गई

 की  सुबह  को  भारतीय  प्रदेश  में  स्थित  एक  स्थान  सुचना के  जवाब  में  हम  माननीय  मंत्री  का

 चिरुकालिया में  फ्रेंच  भारतीय  पुलिस  द्वारा  बयान  न  सुन  लें  ।  इस  के  पश्चात  में  विचार

 भारतवासियों के  एक  दल  पर  गोली  वर्षा  तथा  करूंगा कि  प्रस्ताव  स्वीकार किया  जाये  ar

 माही  के  फ़ांसी सी  अधिकारियों द्वारा  भारतीय  नहीं  ।  इस  सम्बन्ध  में  समाचार  पत्रों  की  सूचनायें

 सीमा  का  तथाकथित  बारंबार  उल्लंघन  प  उपलब्ध  परन्तु  हम  उन  पर  भरोसा  नहीं कर
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 ICH  स्थगन  प्रस्ताव  २८  अप्रैल  १९५४  करवाना  )  विधेयक  CCE

 सकते  ह  क्योंकि  समाचार  ca  कभी  कभी  हो  चुकी  हें  शौर  जिन  के  सम्बन्ध  में  नियम

 अफवाहों  के  आधार  पर  भी  समाचार  प्रकाशित  २१५  के  wae  सूचना  दिये  हुए  मुझे  पंद्रह

 कर  देते  ह  ।  दिन
 हो  चुके  हे  ।  इसलिये मेरा  सुझाव है  कि

 भारत  की  फ्रांसीसी  बस्तियों  में  जितनी

 श्री  एच०  एन०  मुकर्जी  भी  इस  प्रकार  की  घटनायें  wa  तक  हुई  हैं
 :  नियम  ७७  के  भ्रन्तगंत स्थगन  प्रस्तावों

 तथा  जितने  भी  व्यक्ति  फ्रांसीसी  पुलिस  द्वारा
 पर  कुछ  पाबन्दियां  लगाई  गई  ह  ।  यदि  यह  अब  तक

 मारे  गये  हें  उन  सब  के  ही  सम्बन्ध  में
 स्थगन  प्रस्ताव  नियमानुकूल  हो  कौर  इसे

 सरकार  जानकारी  जमा  करे  तथा  सदन के
 स्वीकार  कर  लिया  जाये  तथा  यदि  सरकार

 सामने  प्रस्तुत  करे  |
 को  कोई  ate  न  हो  तथा  अधिकृत  सुचना

 waka  करने  के  लिये  कोई  तिथि  निर्धारित  अध्यक्ष  महोदय
 :

 मुझे  इस  में  कोई

 कर  दी  जाये  तो  हमारा  अभिप्राय  पुरा  हो  प्राप़्ति  नहीं  है  परन्तु  यह  सब  काम  दो

 जायेगा  तीन  दिन  में  नहीं  हो  पायेगा ।

 अध्यक्ष  महोदय  में  ने  इसਂ  प्रस्ताव  को

 अनियमित  घोषित  नहीं  किया  है  ।  सभी  तथ्यों
 कारखाना  विधेयक

 का  पता  लगा  लिया  जाये  इंस  के  लियें  से  ने

 अरपना  निर्णय  स्थगित  कर  दिया  है  ।  माननीय  अध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम

 सदस्य ने  जो  सुझाव  दिया  है  वह  तो  ऐसा  है
 सम्बन्धी  कायें  आरम्भ  करेंगे  तथा  २७  WIT

 जे  से  घोड़े  के  सामने  गाड़ी  को  जोतना ।  अधिकृत  १९५४  को  श्री  वी०  ato  गिरी  द्वारा  प्रस्तुत

 तथ्यों का  पता  लगाने  के  बाद  ही  हम  उन  के  किये  गये  इस  प्रस्ताव  पर  श्रम्रेतर  विचार

 करेंगे arene  पर  श्रापना  निर्णय  दे  सकते  हे  तथा

 वाद-विवाद कर  सकते  हैँ  ।  में  समझता  हुं  कि  कारखाना  अ्रधिनियम  2e Ws  में
 ऐसी  बात  नहीं  है  कि  सरकार  को  कोई  चिन्ता

 अग्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक
 न  हो  ।  सरकार  स्वयं  ही  शीघ्र  से  शीघ्र  सारी

 को  पारित  किया  जाये  1”

 सूचनायें  एकत्रित  करेगी  |

 ब  में  साननीय  मंत्री  से  उत्तर  देने  के  लिये

 वेदेदिक-क्रार्य  उपमंत्री  अनिल  Fo  कहुंगा

 चन्दा  )
 :

 यह  दो  सूचनायें मुझे  केवल  १४५  मिनट

 पुर्व  प्राप्त  हुई  ह  ।
 में  ने  पण्डिव्वेरी  के  अपने

 भ्रम  मंत्री  बी०  ato

 महा  वाणिज्य दूत  को  तथा  मद्रास  सरकार  को
 विवाद

 के
 बीच

 श्री  मोरे  ने  कहा  था  कि  श्रम के

 शीघ्र  से  शीघ्र  विस्तृत  सूचना  भेजने  के  लिये  प्रति  सरकार  का  रवैया  श्रीकांत

 भूति  तथा  न्यूनतम  कोय  ।  श्री  शर्मा  ने  कहा  है तार  द्वारा  प्रदेश  भेजा  है
 ।

 में  आशा
 करता

 कि  सरकार का  रवाना  है  अधिकतम  सहानुभूति
 हूं  कि  दो  तीन  दिन  में  इस  घटना  के  सम्बन्ध  में

 पूरी  रिपोर्ट  मेरे  पास
 प्रा

 जायेगी
 ।  तथा

 अधिकतम
 art  मेरा  उत्तर है  कि

 सरकार  का  रवैय्या  है  तर्कसंगत  सहान भूति

 श्री  बल्लाथरास  ऐसी  ही  तथा  तकसंगत  काय  फिर  संविधान  मे

 घटनायें  जिन  मं  भारतीय  नागरिकों  पर  मूल  अधिकारों की  गणना  कर  के  जनता  को

 कुछ  बातों  का  अधिकार देने  का  ग्रा इवा सन फ्रांसीसी पुलिस  ने  गोली  चलाई है  पहले  भी
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 दिया है  जसे  काय  करने  का  जीवित  ऐसी  संस्थानों  का  जिन  में  संयम  हो
 तथा >,  be

 21  +  |  ।  तभी  वे  अपनी  मनोकामनाओं
 रहने  का  अधिकार  इत्यादि  ।  इस  सम्बन्ध  में

 की  पूति  कर  सकेंगी  |
 जो  कुछ  फित्र  जाना  चाहिये  वह  सब  तौ  भ्र भी

 नहीं  किया  गया  है  फिर  भी  थोड़ा  बहुत  तो  चाहे  जसा  सामाजिक  संगठन  क्यों  न  हो

 में  त्रिपक्षीय  तथा  त्रिपक्षीय  समझौतों  तथा किया  ही  गया  है  ।  इस  सम्बन्ध  के  उल्लेखनीय

 श्रम  सम्बन्धी  तीनों  में  fara उदाहरणों  में  से  एक  कर्मचारी  राज्य  बीमा

 योजना  है  जो  आगामी  एक  दो  वर्ष  में  पूरी  करता  हुं  ।  परिवार  रहित  गेंदों  में  भी  मज़दूरों

 तरह  से  कार्यान्वित  हो  जायेगी  |  इस  के  द्वारा  तथा  प्रबन्धकों  के  झगड़े  होते  है  ।  इसलिये

 पच्चीस  लाख  औद्योगिक  मजदूरों  को  अनेक  प्रश्न  दला  में  उचित  यही  है  कि  मज़दूरों  तथा

 प्रबन्धकों  में  प्रत्येक  विषय  पर  विचारों  का प्रकार  सहायता यें  दुर्घटना

 श्रमदान  प्रदान  होता  रहे  जिस  में  मज़दूर  स्वयं डाक्टरी  रोगी हो  जाने  पर

 प्रत्येक  कठिनाई  को  समझे  तथा  किसी  न  क्सी प्र सब कालीन  दी  जायेंगी  |

 प्रकार  का  समझौता  होता  रहे  ।  तभी  औद्योगिक इतना  ही  नहीं  £  हम  इस  प्रस्ताव  पर  भा

 शान्ति  कायम  रह  सकती  =>  तभी  श्रम विचार  कर  रहे  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में  जो  भी

 विधान  बनाया  जाये  उन  से  न  केवल  औद्योगिक  सम्बन्धी  विधानों  का  उचित  रूप  से  पालन
 ~

 al a  सकता है  । मजदूरों  को  ही  सहायता  पहुंचाई  जाये  वरन्‌

 उन  के  परिवारों  को  भी  सहायता  दी  ले  श्रॉफ  तथा  छंटनी  के  लिये  जिन

 जिस  का  ae  होगा  औद्योगिक  जनता  में  से  aval  की  व्यवस्था  की  गई  है  चाय
 बागानों

 के

 लगभगਂ  एक  करोड़  व्यक्तियों  को  सहायता  मजदूरों  को  भी  उन  से  लाभ  पहुंचाने  के  लिये

 देना  ।  इसी  प्रकार  हम  े  एक  भविष्य  निधि  मे ंने  कलकते  में  तीनों  पक्षों  का  एक  भारतीय

 संस्था भी  बनाई  है  जो  और  अ्रधिकਂ  उद्योगों  को  श्रमिक  सम्मेलन  आयोजित  किया  था  जिस  में

 अपनो  परिधि  में  ले  रही  है  ।  हम  ने  करोड़ों  aa  सम्मति  से  यह  ते  पाया  कि  चाय  बाशानों

 रुपया  जमा  कथा  है  |  उस  का  भी  हम  के  मज़दूरों  के  लिय  भी  ले  wie  तथा  छंटनी

 शिया  मज़दूरों  के  लिय  गह  व्यवस्था  करने  के  सम्बन्धी  उपबन्ध  लागू  कर  दिये  जाय॑  ।

 निमित्त  उपयोग  कर  रहे  ह  ।  भविष्य  निधि

 किसी  ने  कहा  कि  यदि  हड़तालें  कम
 बुढ़ापे  में  मजदूरों  को  सहायता  पहुंचाने  के  लिये

 होती  हैं  तो  यह  नहीं  समझना  चाहिये  कि

 महोदय  पीठासीन  हुए  ]  मजदूरों  में  बहुत  संतोष  है  ।  मं  इस  को  मानता

 एक  प्रकार  का  बीमा  है  ।  इसी  प्रकार  छंटनी  हूं  तथा  यह  ठीक  है  परन्तु मेरा
 विचार

 है  कि

 तथा  कैफ़  के  सम्बन्ध  में बे  कारी  के  समय  गत  दो  तीन  वर्षों  में  ट्रिपक्षीय  तथा  aceite

 मजदूरों  को  कुछ  न  कुछ  सहायता देने  के  लिये
 समझौतों  में  मजदूर  पर्याप्त  रूप  से  विश्वास

 हम  ने  कुछ
 न

 कुछ  प्रबन्ध  किया  है  ।  जो  मज़दूर
 करने लगे  हें  यह  अनुभव करने  लगे  हैं

 छंटनी  में  बेकार  हो  जाते  उन  को  कोई  कि  सब  प्रयत्नों  के  असफल  होने  पर  ही  हड़ताल

 ग्रंशदान  दिय  बिना  ही  एक ag  के  काम  के  करनी  चाहिये  |  मजदूरों  तथा  मालिकों  के

 पीछे  ary  मास  की  मज़दूरी  बेकारी  भत्ते  के  झगड़ों  का  निपटारा  सामूहिक  वार्ता  के  झ्राधार

 रूप  मं  मिलती  है  ।  फिर  भी  जो  भी  प्रयत्न  पर  किया  जाना  चाहिये  ।  में  ara
 करता हूं

 किये  गये  है  उन  की  सफलता  के  लिय  उचित  कि  में  ने
 अपनी  स्थिति  को  स्पष्ट  कर  दिया है

 अंधार  पर  लोकतंत्रात्मक  मजूर  सभाश्रों  मज़दूर  सभायें  बड़े  उत्तरदायित्व  से

 का  संगठन  किया  जाना  बहुत  ही  आवश्यक है  काम  लेंगी  ।
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 विधान  मंडल  संशोधन  विधेयक

 वी०  वी०

 तीस  पैतीस  वर्षों  ad  इन  विचारों  में  छोड़  कर  जिसे  धारण  करने  वाले

 का  wad  म  होना  संसद  ने  विधि विश्वास  करता  अरा  रहा  हूं  तथा  समय  की  गति

 ने  मेरे इन  विचारों  को  शौर  पुष्ट  कर  दिया है  |  द्वारा  घोषित  किया  कोई  प्राय  लाभ
 |

 का  पद  धारण  किये  हए
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 विधेयक  को  पारित  किया  जायेਂ  इस  प्रकार  से  wale  श्रीलता इस  ग्रनच्छेद

 प्रस्ताव  स्वीकृत  झ्र  |
 के  सारभूत  उपबन्ध  से  निश्चित  कर  दी  गई

 कुछेक  विशिष्ट  मामलों  में  संसद्‌  को

 ढील  देने  का  अधिकार  रक्षित  रखा  गया  था

 aaa  निवारण  तथा

 इस  अधिकार  का  प्रयोग  करते  हुए  संसद्‌  ने
 भाग  ग  राज्य  विधान

 पिछले  वर्ष  १९५३  का  प्रथम  अधिनियम

 संशोधन  विधेयक  बनाया  ।  मेरा  area  अ्रनहें ता  निवारण

 तथा  भाग  ग  राज्य  विधान  मंडल
 विधि  तथा  अल्पसंख्यक-काय  मंत्री

 अधिनियम  से  है  ।  यदि  माननीय  सदस्य
 :  में  प्रस्ताव  करता हुं

 :

 अधिनियम  का  निर्देश  करें  तो  वह  देखेंगे  कि
 ‘fas  अनत हँ ता  निवारण

 तथा  भाग  ग  राज्य  विधान
 कुछ  मामलों  में  भ्र नहं ता  को  स्थायी  रूप

 से  हटा  दिया  गया  था  तथा  कुछ  दूसरे  मामलों
 2EXR  में  भ्र ग्र तर

 में  केवल  अ्रस्थायी  काल  के  लिए  ही  छूट  दी

 गई  थी  ।  अनेक ता  को  स्थायी  रूप  में  उन  मामलों
 जिस

 रूप  में
 कि

 वह  राज्य  परिषद

 द्वारा  पारित  कियां  गया  विचार  में  हटाया  गया  था  जिन  में  पद  लाभ  के  पद  नहीं

 किया  जाय  ।''
 थे  ।  का  पद  शब्दों  के  सम्बन्ध में  सन्देह

 तथा  कठिनाई  प्रकट  की  गई  उदाहरणार्थ

 इस  विधेयक में  केवल  एक  ही  खण्ड हैं
 इस  बारे  में  सन्देह  प्रकट  किया  गया  था

 जिस  में  समय  को  ३०  eeu  से
 क्या  वेतन  तथा  पारिश्रमिक  भत्ता  शादी

 ३१  RES  तक  बढ़ाने  का  विचार
 ठने  से  ही  किसी  व्यक्ति  को  लाभ पद  पर

 किया  गया  है  ।  समय  की  यह  सीमा  उस
 नियुक्त समझा  जायगा  ।  इस  के  विपरीत

 कालावधि  को  निश्चित  करती  है  जिंस  तक  ब्रिटेन  में  यह  दृष्टिकोण  है  तथा  मेरा  विश्वास
 १९४३ के  प्रीमियम १  में  निर्दिष्ट  विभिन्न

 है  कि  कुछ  दूसरे  देशों  में  भी  यह  दृष्टिकोण

 समितियों  की  सदस्यता  पर  Aad  लागू
 अपनाया  गया  है  कि  यह  लाभ  वित्तीय  लाभ

 नहीं  होगी  ।  सदन  को  विदित है  किਂ  पिछले
 तक ही  सीमित  नहीं  है  तथा  वित्तीय  लाभ  के

 सत्र  में  संसद  ने  संविधान  के  ग्रनुच्छेंद  १०२  के
 भ्र ति रिक्त  इस  में  कुछ  भी  शामिल

 sara  एक  विधेयक  पारित  किया  था  ।
 है  ।  जहां  पदधारी को  धन  के  रूप  में  व्यक्त

 अनुच्छेद  में  लिखा  है  :
 न  किये जाने  योग्य  कुछ  दूसरे  भौतिक  लाभों

 को  प्राप्त  करने  का  feet  उस  पद  को  भी
 व्यक्ति  संसद  केਂ  किसी  सदन  को

 का  पद  समझा  जायगा  |  यह  पद
 स्वस्थ च  ने  जाने  के  लिये  सदस्य

 स्वयं  एक  अ्रनहँता  होगा  ।
 होने  के  लिये  wad  होगा  यदि  वह

 भारत  सरकार  के  अ्रथवा  किसी  राज्य  इस  विचार  से  सरकार  ने  कानूनी  परामर्श

 की  सरकार  के  ऐसे  पद  को  लेने  के  बाद  यह  फैसला  किया  कि  जिन  पदों
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 संशोधन  विधेयक

 के  सम्बन्ध में  समितियों के  कृत्य  केवल  मंत्रणा

 प्रिया  परामर्श  देना  ही  है  तथा  जिन  में  तयार  किये गये  विस्तृत  विधेयक को

 धीन  रखा था  ॥ वैयक्तिक  आश्रय  नहीं  है  कौर  न  ही  जिन  में

 नियुक्तियां करने  तथा  कार्यपालिका के  दूसरे
 * ब

 के  पालन  करने  कह  कोई  उठता
 श्री  एस०  एस०

 क्या  उस  विधेयक  को  काय  क्रम  मंत्रणा  समिति
 उन  पदों  पर  होने  से  कोई  व्यक्ति  was  नहीं

 के  सामने  रखा  गया  था  ?
 होगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  में  इतना  ही  कह
 भी  बंसल  :  बाप  भेद

 सकता  हुं  कि  समिति  ada  श्रावस्यकता से
 कसे  करते  हें  ?

 अ्रघिक  समय  देने  की  ग़लती  करती  है  ।

 श्री  बिस्वास  :  सरकार  ने  इस  विचार  को
 श्री  बिस्वास  :  में  wa  इस  के  सिवाय

 अपनाया है  कि  जहां  समितियां  मंत्रणा  देने

 का  कृत्य  ही  करती  उन्हें  नहीं  समझा

 जायगा  |
 बातों  पर  विचार  करने  की  आवश्यकता है  ।

 इस  के  लिए  qe  के  wa  तक  समय  बढ़ाया

 जाना  चाहिये  | उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  विधेयक  पर

 चर्चा  का  एकमात्र  विषय  कालावधि  का
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  ।

 विस्तार है पद  |  इस  बीच  मंत्री  महोदय  समस्त
 श्री

 रामचन्द्र  रेड्डी  मेरा
 वैयक्तिक  मामलों  पर  विचार  करेंगे  तथा

 एकमात्र  सुझाव  यह  है  कि  सरकार  विधेयक बाद  में  झ्रपेक्षित  संशोधन  प्रस्तुत  करेंगे  ।  इन
 बनाने  से  पहले  antares  मामलों  पर  विचार

 सब  बातों
 पर  पहले  विचार  हो  चका  तथा

 माननीय  मंत्री  अब  फिर  इस  का  उत्तर  न  दें  ।
 करते  समय  झ्रथवा  उन  के  सम्बन्ध  में  फैसला

 करते  समय
 संसद  के  कुछ  सदस्यों  से  परामर्श

 श्री  बंसल
 :

 हमारी  कठिनाई  यह  है  कि  ले  ||

 हम  में  से  कुछ  सदस्य  नितान्त  :  गर-मंत्रणाਂ
 श्री  एस०  एस०  सोर  पिछले

 निकायों  में  कार्य  कर  रहे  हैं  जिन्हें  बाद  में
 पर  में  ने  इस  विधेयक  के  प्रयोजन  का  वर्ण न उच्चतम  अथवा  कोई  न्यायालय  मंत्रणा

 किया  था  ।  राजनीतिक  दल  दृढ़ता  से  सत्तारूढ़ निकाय
 घोषित कर  सकता  है  ।

 रहने  के  लिए  wed  समस्त  सदस्यों  को  कोई
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  गैर-मंत्रणा  न

 कोई  लाभ  पहुंचाते  रहते  हैं
 ।

 हमें  इस  प्रथा लाभ  &  पद  शादी  सम्बन्धी  समस्त  बातों पर  को  प्रोत्साहित  नहीं  करना  चाहिये  ।

 माननीय  मंत्री-विचार  करेंगे  |  इस  समय  सवाल

 में  पूछना  चाहता  हूं  कि  संसद  की  इतनी केवल  कालावधि के  बढ़ाने  का  है  ।

 समितियों पर  इतने  संसद-सदस्य क्यों  काम
 sit  बिस्वास  :  ओरापी  दुर्भाग्य  से  कार्यक्रम  a

 कर  2  ?  क्या  संसद्‌-सदस्यों  की  सारी
 मंत्रणा  समिति  ने  इस  के  लिए  दो  घंटे  का

 शक्ति  तथा  समय  संसद्‌  के  कामों  तथा
 समय  रखा

 में  इसे
 केवल  कुछ  मिनटों  में  ही

 मलिक

 कामों

 में  ही  खर्च  नहीं  हो  जाता  है
 ?

 समाप्त कर  देना  चाहता  हूं  ।  में  यह  स्वीकार  नहीं  करता  कि  हमारे  देश

 —
 संसद्‌  काय  मंत्री  सत्य  ी दे दि क  पण  में  योग्य  व्यक्तियों की  कमी  है  ।  हम  पदों के

 सिन्हा  )
 :

 समिति  ने  दो  घंट  का  समय  बंटवारे  सम्बन्धी  अमरीकी  प्रणाली का  बिना
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 मंडल )
 संशोधन  विधेयक

 [  श्री  एस०  एस०  मोर े]

 सोचे  समझे  बहत  प्रयोग  करनें  तग  पड़े  है  ।  द  माननीय  मंत्री  से  मेरा  प्रश्न  है  कि

 उप-सचेतकों  को  किन  विशष  उपबन्धों  क
 वहां  सदस्यों  की  राजनीतिक  दलों  निष्ठा

 भ्रन्तर्गत  नियुक्त  किया  गया  है  तथा  वे  किन
 को  रखने  के  लिए  उन्हें  अनेक  प्रलोभन

 दिये  जाते  सरकारी  कर्तव्यों  का  पालन  करते ।  पिछली  are  कालावधि  को

 ०
 श्रीशैल  निश्चित  करते  समय  सरकार  ने  fafa  मंत्री  हम  इस इस  अपेक्षित  अवधि

 आश्वासन  दिया  था  कि  सब  व्यक्तिगत  मामलों
 विस्तार  का  भी  कोई  उचित  कारण

 बतायें

 पर  विचार  किया  जायगा  ।  इस  श्राइवासन  की
 वे  चाहें  तो

 दो  तीन
 मास

 ले  सकते  है  ।  उन्हें

 क्रियान्वित  क्यों  नहीं  किया  गया  है
 ?  में

 सारी  स्थिति  पर  विचार  करते  हुए  यह  देखना
 इस  का  एक  ही

 कारण  समझ  सकता  हुं
 कि

 ये  चाहिये  कि  ag  प्रतिबन्ध  कितन  व्यक्तियों  पर

 सदस्य  अपत  लाभ  के  पदा  से से  हाथ  घान  के

 >
 लाग  होता  है  तथा  उन्हें  यहां  पर  अपने  स्थानों

 लिए  तयार  नहीं  छ  lt  30  अ्रप्रैल के के के  निकालते
 पर  कार्य  करते  रखने  के  लिए  कोई  रचनात्मक

 हदी  उन  के  स्थान  रिक्त  हो  शाने  वाल  थे  ।
 सुझाव देना  चाहिए  |  सदन

 के
 शुद्ध  करन  का

 कना

 में  ने  पिछले  अवसर  पर  सच तक  तथा
 qe  सारा  काय॑  दो  तीन

 मास
 म  हो

 चाहिये  ।  we  समय  श्री
 गया  कि  सदस्य

 उप-सचेतक  के  अ्रतहता  से  मुक्त  होने  का
 सदन  शारिवा  समितियों  की  सदस्यता  के

 प्रश्न भो  उठाया  था  ।  म  ने  तब  पुछा  था  कि
 बारे  में  कोई  फैसला  करें  |

 कथा  उप-सचेतक  सं विहित  पदाधिकारी  हैं  ।

 उस  समय  मंत्री  महोदय ने  इस  विषय  में  अपनी  श्री  )
 घारा ४  से

 अनभिज्ञता  प्रकट  की  थी  ।  क्या  कभी  तक  उन्हं
 उत्पन्न  हुई  परिस्थिति  से  इस  सदन

 के  कई

 वे  उपबन्ध  मालूम  हुए  ह  जिन  के  अंतगर्त  सदस्यों  को  बहुत  चिन्ता  हुई  है  तथा  मानसिक

 राष्ट्रपति  ने  उपनसचेतकों  की  निय  क्ति  के  रादेश
 दुख  पहुंचा  है  ।  विधान-निर्माण  के  काम  में

 जारी  किये  हूं  ?  उप-सचेतक  को  दल  के  सभी
 ara  तक  ऐसी  भ्रमात्मक  स्थिति  नहीं

 पाई

 सदस्यों  को
 दल

 के  साथ  रखने  के  लिए  बहुत  गई है  ।  अतएव  मं  विधि  मंत्री
 को

 बधाई
 देता

 काम  करना पड़ता  है  ।  जानना  चाहता  हं  हूं  कि  उन्हो ंने  हमारी  अन्तिम  क्षण
 में

 सहायता

 कि  इन  की  निय  क्ति  राष्ट्रपति  द्वारा  कैसे  की
 करने  का  यह  उपाय  किया  है

 ।

 जाती  ?  विधि  मंत्री  को  अगले  विधेयक

 qa
 वास्तविक  चिन्ता  उद्देश्यों  तथा

 के  प्रस्तुत  करने  से  पहले  यह  सुचना  एकत्र

 करनी  चाहिए  |  कारणों  के  विवरण  से  हुई  है  ।  इस  में
 सं

 विहित

 मंत्रणा  तथा  गैर-मंत्रणा  निकायों  पर  लागू

 जहाँ  तक  कालावधि  में  सात  या  होने  वाले  एक  प्रस्तावित  विस्तृत  विधेयक  का

 मास  अर  बढ़ाने  सम्बन्ध  माननीय  वर्णन है  |  इस  विभेद  के  सम्बन्ध  में  ग्रस्तर्राप्ट्रीय

 विधिविज्ञों  का  मतभेद  है  |  हमें  समरण  रखना
 मंत्री  हमें  वें  निश्चित  कारण  बताय  जो

 चाहिये  कि  विधेयक  केवल  संघीय
 सरकार  के

 सदन  को  शद्ध  करने  में  उन  के  माग  मे  बाधा

 उपस्थित  करते ह  ।  इतने  व्यक्तियों  को  निजी  ही  अपितु  राज्य  सरकारों  के
 wart

 वित्तीय लाभ  के  पदों  पर  रखनें के  क्या  कारण
 अधिकारियों

 की

 अनंता  के  वारे  में  है

 ल

 ये  सदस्य  art  प्रतिष्ठा  भी  बढ़ाते  रहते

 है  जिस  से  बाद  में  काफ़ी  वित्तीय  लाभ
 हो  सकती

 केवल  संबंधित  निकायों  के  बारे  में

 सकते  म  इन  सब  बातों  को  समझना  चाहता  अनहंताश्रों  निवारण  के  मागं  में  कई
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 विधान  मंडल  )  संशोधन  विधेयक

 नाइयों  ह  ।  कारण  यह  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  इकट्ठी  कर  रहा  था  दुर्भाग्य  से  मे

 तथा  राज्य  सरकारों हारा  नीय  क्त  की  गई  कई  मग  निकी  न

 समितियां  तथा  मंत्रणा  निकाय  wa  होते  ह  कुछ  कौर  संविहित  निकाय  शेष  रह  गय  ह  ।

 जो  परिचित  नहीं  होत ेहे  ।  एक  ऐसा  उदाहरण
 श्री  एस०  एस०  मोरे  :

 व्या
 यह  दो  वर्ष  के

 केन्द्रीय  तम्बाक  समिति  का  है  ।  यह  समिति
 जायेंगे  ?

 भारत  सरकार  के  एक  संकल्प से  स्थापित  हुई
 अन  १  परा

 क्या  इसे  सं विहित समझा  जायगा
 ?  उस

 श्री  बिस्वास  :  मेरे  मित्र  दो  श  की  बात
 अवस्था में  इस  का  यह  होगा  कि  केन्द्रीय  कर  रहे  हैं  में  इसे  नौ  मास  में  पूरा  कर  दूगा

 ।

 तम्बाक  समिति  के  किसी  सदस्य पर  प्रस्तावित

 श्री  एस०  एस०  मोरे  नौ  मास में  !
 विधान लाग  नहीं  होगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  इस  सब  ब्यौरे

 की  हम  इस  क्रम  पर  चर्चा  करें  ?  माननीय  उपाध्यक्ष  महोदय  :
 माननीय  मंत्री  को

 मंत्री  क्या  फैसला  करते हे  तथा  भावी  विधान  र  देने  झ्र धि कार  होगा  ।  क्या  में  एक

 में  क्या  रखते  यह  बात  के  विषय  से
 सुझाव  दे

 सकता  में  सचिवालय  से  बुलेटिन

 संगत  नहीं  है  ।
 में  एक  सुझाव  रखने  के  लिये  कहूंगा  कि  इस

 विषय  में  सभी  सुझाव  माननीय  विधि  मंत्री  के

 माननीय  सदस्य  व्यक्तिगत  रूप  से  उन  से

 पास  भेज  दिये  जायें  कौर  उन्हें
 जो

 सुझाव  भेजे
 चर्चा कर  सकते ह  या  उन्हें  ज्ञापन  भेज सक

 जायेंगे  वे  उन  सब  पर  विचार  करेंगे  ।  कौर

 श्री  रघरामय्या  :  क्या  में  निवेदन  कर  श्री  रेड्डी  के  सुझाव  के  अनुसार  विधेयक  को

 सकता  श  के  we  के  सदन  में  पुरःस्थापित  करने  से  पूर्व  वे  संसद्‌  के

 कुलू  माननीय  सदस्यों  को  झ्रामंत्रित  भी  करे

 श्री  बिस्वास  :  उदय तथा  कारणों  के  जिस  से  कि  जो  कमी  रह  गई  हो  उसे
 पूरा

 कर

 विवरण  के  सम्बन्ध  में  बहुत  ग़लतफ़हमी  हुई  है  ।
 लिया  जाये  अर  आपत्तियों  को  दूर  कर  दिया

 जब  यह  जो  कि  wa  एक  अधिनियम  |

 सदन  के  समक्ष  प्रस्तुत  हुआ  था  तो  म  ने

 यह  भ्रादवासन  दिया  था  कि  में  उन  संगृहीत  यह  विधेयक  तो  केवल  पिछले  विधेयक

 निकायों  के  मामलों  की  परीक्षा  करवाऊंगा  को  जारी  रखने  के  लिये  रखा  गया  है  aa

 जिन
 के  सदस्यों

 को
 भ्र नहें  घोषित  किया  जा  हमें  इस  त्रीय  पर  अनावश्यक रूप  से

 समय

 रहा
 है

 ।
 इस  का  यह  ग्रथों  नहीं  था  कि  श्रसंविहित  नष्ट  सहीं  करना  चाहिये  |

 निकाय  अनहंता  से  मुक्ति  थे  ।  यदि  मेरे  मित्र
 मरे  बिचार  में  श्री  काफ़ी

 इस  झ्र धि नियम की  धारा  ४  को  तो

 बोल  चर्च
 ह  |

 इस
 धारा  उपधारा में  मंत्रणा

 समितियों  के  भ्र ति रिक्त अन्य  समितियों  का  श्री  रधरामथ्या  :  मं  केव  न  इतन  कहना

 चाहता  हूं  कि  हमें  पहले  ही  य६  पते  लग  जानों
 उल्लेख है  उपधारा  में  संविहित

 निकायों की  सदस्यता का  उल्लेख  है  ।  में  ने  चाहियें  कि  हमारी  क्या  है  | है  हम  सब

 केवल  सं विहित  निकायों  के  सम्बन्ध  में  ही  बह  की  त्यागपत्र  देना  पड़ेगा  या  नहीं  ?  विधेयक

 काफ़ी  व्यापक  होना  चाहिये  faa  में  न  केवल आश्वासन  दिया था  भ्र  में  संविहित  निकायों

 के  सम्बन्ध में  सभी  मंत्रालयो ंसे  जानकारी  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  नियुक्त  निकड़ा
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 विधान  संशोधन  विधेयक

 झरा  जायें  अपितु  राज्य  सरकारों  हारा  नियुक्त  लिया  जायें  कि  यह  ल।भ  वाले  पद  हैं
 तो

 संसद

 या  भविष्य
 में  नियुक्त  किये  जाने  वाले  मंत्रणा  इस  विषय  में  स्वविवेक  का  प्रयोग  करती  है  कि

 निकाय  भी  at  जायें  ।
 उसे  मुक्त  किया  जाये  या  नहीं

 ।

 निवारण  के  लिये  यदि  कोई  विधान  प्रस्तुत
 at  एन०  ato  चटर्जी  :

 किया  जाता  है
 तो

 उस  में  यह  बात
 माननीय  मंत्री  एक  ऐसे  विधान  को  वैधानिक

 बनाने के  लिये  इस  सदन  में  च्  हें  जो  यदि  होती  है  कि  यह  लाभ  वाले  पद  हैं  या  उस  जैसे

 al  हू
 ॥

 प्र वेधा निक  नहीं  हँ  तो  कम  से  कम  उस  की
 थी  एन०  सो०  चटर्जी  :  जेसा  कि  आफ

 वैधानिकता  में  सदेह  श्रव्य  है  ।  संविधान
 ने  बताया  है  सदन  के  समक्ष  यह  प्रश्न  नहीं द्वारा  जान  कर  लगा  गई  श्रनहूताग्ों  से

 बचने  के  इस  संक्षिप्त  तरीके  से  प्रजातंत्र  को  कि  हमें  छूट  जारी  रखनी  चाहिये  या  उसे

 वैसे  ही  रहने  देना  चाहिये  .  .  .  .
 जितनी  जल्दी  छुटकारा  मिल  जाये

 उतना  ही

 अच्छा हैं  ।  उपाध्यक्ष महोदय  :  यह  मान
 कर  किः

 इन  में  से  श्रत्येक  लाभ  वाला पद  है
 ।

 लाभ  वले  पदों  के  सम्बन्ध  में  स्थिति

 श्री  एन०  सी ०  चटर्जी :  यह  मान
 कर

 ही
 ४

 जितनी  जल्दी  स्पष्ट  हो  जाये  उतना  ही  बरच्छा

 |  |  यदि  सरकार  इस  विषय  को  उच्चतम
 सदन  के  समक्ष  ये  सब  आंकड़े  होने  चाहियें कि

 इस  में  कितने  व्यक्तियों का  प्रश्न  है  कौन  कौन न्यायालय  को  सौंप  देती  तो  बड़ा  होता  |

 सी  समितिया ंहूं  कौन  कौन  से  पदों का  प्रदान
 श्राप  जानते  हैं  कि  उसे  मंत्रणा  देने

 है  ।  में  यह  नहीं  समझता  कि  विधि  मंत्री
 का  अधिकार  है  शर  वह  इस  प्रदान  को  बड़ी

 अच्छी  प्रकार  निबटा  कर  अपना  निर्णय  दे  देता  अ्रमेरिका  के  समान  यहां  भी  सरकार  की

 जो  सर्वमान्य होता  |  मुझे  श्रबन  भी  लूट  प्रणाली  पर  भिरानी  मुहर  लगाना  चाहते

 हूं  ।  वास्तव  में  सरकार  को  लोगों  को  यह

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उच्चतम  न्यायालय  विश्वास  दिलाना  चाहिये  कि  सरकार  केवल

 को  कौन-सा  प्रश्न  सौंपना  चाहिये--कि  क्या
 अमुक  बात  पर  संसद  की  मुहर

 यह  लाभ  वाले  पद  हें  या  नहीं  ?
 चाहती है  इस  के  पीछे  उस

 का
 कोई  बुरा

 उद्देश्य  नहीं  है  । शी  एन०  पी०  चटर्जी  :  लाभ  वाले पद

 विधि  मंत्री  को  एक  बात  स्पष्ट  कर  देनी कौन  कौन  से  श्राप  को  ज्ञात है  कि

 बादी  तथा  निर्वाचन  आयोग  में  मतभेद  हो  चाहिये  कि  इस  में  wk  विलम्ब  या  टालमटोल

 गया  था  ।  विन्ध्य  प्रदेश  के  मामले  में  निर्वाचनें  नहीं  होनी  चाहिये  ।  हमें  भविष्य  में  इस  ब्रह्म

 ग्रा योंग  ने  यह  निर्णय  दिया  था  कि  यें  लाभ  को बिल्कुल सहन  नहीं  करना  चाहिये  कि  कोई

 वाले  पद  हैं  शर  सम्बद्ध  सदस्यों  को  वस्तुतः  मंत्री  संसद  के  समक्ष  कर  कहे  कि

 mae  घोषित  कर  दिया  था  ।  तब  एक  विधेयक  व्यापक  विधेयक  अभी  तेयार  नहीं  हुमा  है  ।

 पुरःस्थापित
 किया  गया  था  और  यह  इसी  विधेयक  की  अवधि  बढ़ा  दी  जाये  ह

 ठा
 यह  प्रथा  समाप्त  कर  दी  जानी  चाहिये  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  यह  लाभ  वाले  मुझे  ara  है  कि  माननीय  विधि  मंत्री  हमें

 |  है
 से  artr  T

 पद  न  हों  तो  संसद्‌  द्वारा  विधान  निर्माण  का  े  की  संख्या  तथा  उन  के  पदों

 हीं ह  प्रपा Ww कोई  प्रदान ही  न  ष  पता  है  |  यदि  यह  मान
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 विधान  मंडल )  संशोधन  विधेयक

 att  बंसल  :  में  मंत्रणादाता तथा

 मंत्रणादाता  निकायों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  नहीं  हमें  किन  निकायों  को  मंत्रणा दाता  तथा

 कहूंगा  क्योंकि  इस  अन  पर  बिचार  हो
 गैर-मंत्रणादाता  सं विहित  अंतर्निहित

 चुका
 है

 निकाय  समझना  चाहिये  इस  बड़े  प्रदान का  भी

 fasta करना  होगा  ।

 मेरी  कठिनाई  ug  है  कि  हम  संसत्सदस्य

 डा०  एन०  बी०  at  मुझे होने  के  नाते  सामुदायिक  प्ररियोजना  मंत्रणा

 समिति  तथा  aia  जिले  की  जन  सम्पर्क  समिति  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  यह  कांग्रेसी  सरकार

 इत्यादि  जेसी  मंत्रणा  समितियों  के  सदस्य  हें  ।  एक  सीमित  दायित्व  समवाय  है  जिस  ar

 यद्यपि हमें  न  से  कोई  भत्ता  इत्यादि  तो  नहीं
 लाभांश  सीमित  है  कौर  यदि  इस  का  कोई

 मिलता है  किन्तु  श्री  मोरे  के  कथनानुसार हमें  प्रमाण  चाहिये  तो  यह  विधेयक इस  का

 इस  से  अप्रत्यक्ष  या  प्रत्यक्ष  रूप  से  कोई  लाभ  प्रमाण है  ।  यह  बड़ा  विचित्र  विधेयक

 तो  हो  सकते  हें  हम  aa  गांव  में  कुत्न  ही
 इसपर  ३०  geyuy ar fata fered की  तिथि  लिखी

 बनवा  सकते  हैँ
 ।

 इसलिये  में  यह  जानना  हुई  है  कौर  राज २८  १९४५४ है

 चाहता  हुं  कि  क्या  इन  निकायों  की  सदस्यता
 सरकार  इसे  पारित  करवाना  चाहती

 जिन  में  कि  ot  केवल  संसत्सदस्य होने  के  है  ।  यह  विधेयक  सरकार के  भाई-भतीजावाद

 नाते  मंत्रणा दाता के  रूप  में  कार्य  कर  रहे  का  नग्न स्वरूप  है  |  सरकर  को  इस  प्रकार

 हैं  लाभ  वाला  पद  होगी  था  नहीं  ।  इस
 शासन  नहीं  चलाना  चाहिये  |  उसे

 थर  विचार  किया  जाना  चाहिये  ।  एक  बार  ही  इस  बात  का  निश्चय  कर  लेना

 >
 चाहिये  कि  an  विधि  की  पकड़  में  भ्राता

 एक  मामला  भा  र  |  संसत्सदस्य
 शर  क्या  नहीं  जाता  में  इस  विधेयक का

 होने  के  नाते  हम  राज्य  सरकारों  को  कुछ  विरोध  करता हूं  क्योंकि  में

 सुझाव
 देते  जेसे  पंजाब  सरकार  ने  सहकारी

 का  शत्रु हूं  ।
 ऋण  के  प्रइन  पर  विचार  करने  के  लिये  एक

 मंत्रणा  समिति  नियुक्त  की  थी  ai  मुझे  श्री  एन०  एस०  लिंगम  :

 उस  का  सदस्य  मनोनीत  किया  था  ।  में  यह  मेरे  विचार  में  श्री  एस०  एस०  मोरे  का

 जनता  चाहता  हूं  कि  उस  समिति  की  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  इस  विधेयक  से  सरकार

 का  अभिप्राय  सदस्यों  पर  अपनी  कृपा  को सदस्यता  लाभ  वाला  पद  होंगी  या  नहीं  ।

 ऐसी  बात  नहीं
 है

 कि  श्री  एस०  एस०  स्थायी  बनाना  है  ।  उन्हें  स्मरण  होगा  कि  हम

 मोरे  ने  कहा--कि  हम  निजी  लाभ  के  लियें  नें  सदन  में  बहुत  से  संकल्प  पारित  किये  हैं

 चोरी  से  इन  में  सम्मिलित  हो  जाते  हैं  ।  किन्तु  जिन  में  देश  के  जीवन  के  बहुत  से  पहलुओं  से

 सम्बन्धित  प्रश्नों  पर  विचार  करने  के  लिये एस०  एस०  मोरे  की  इस  बात  से  सहमत

 सरकार  से  संसदीय  समितियां  नियुक्त  करते  के
 हूं  कि

 सदन  का  व्य  इतना  महत्वपूर्ण

 mas  होता  है  कि  सदस्यों  के  पास  कौर  लिये  कहा  है  ।  अरब  एक  कठिनाई  उत्पन्न  हो

 किसी कार्य
 के  लिये  समय  ही  नहीं  रह  जाता  है

 ।  गई  है  क्योंकि  इस  में  देहें  है  कि  इन  समितियों

 माननीय  मंत्री  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  की  सदस्यता  लाभ  वाला  पद  है  था  नहीं  ।  इस

 व्या  बे  लाभ  वाले  पद  की  परिभाषा  करते  समय  विधेयक  द्वारा  इस  कठिनाई  को  दूर  करना

 अपेक्षित  है  ।  दूसरे  शब्दों  में  सारी  कठिनाई ऐसे  मामलों  का
 भी

 ध्यान  रखेंगे  जब  हमें  केवल

 संसत्सदस्य  होने  के  ताते  किसी  निकाय  का  मंत्रणा दाता  निकायों  तथा  सं विहित  निकायों

 सदस्य बनना  पड़ता  है  ।  में  भेद  करने की  है
 ।

 कई  सदस्यों ने  r  सन्देह
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 विधान  मंडल )  संशोधन  विधेयक

 एन०  एम०

 के  कारण  ही  रेलवे  भष्टाचार  जांच  समिति  at  एन०  बी०  चौधरी  इस

 तथा  सामुदायिक  परियोजना  मंत्रणा  समिति  विधेयक  को  पारित  करके  सरकार  माननीय

 इत्यादि  की  सदस्यता  से  त्यागपत्र  दे  दिये  हैं  ।  सदस्यों  कीਂ  सम्भावित  अनहेंतातं  का  निवारण

 इस  सन्देह  को  दूर  करने  के  लिये  इस  करना  चाहती  ह  ।  हम  माननीय  सदस्यों  केਂ

 छूट
 को  इस  पत्री  द्य  के  तक  बढ़ाया  विभिन्न  समितियों  में  रखे  जाने  के  विरुद्ध नहीं

 जाना  गा विस् यव  है  ।  मुझे  स्थायी  है  कि  माननीय  किन्तु  शतं  यह  है  कि  वे  सदस्यता  का  प्रयोगਂ

 मंत्री  यथासम्भव  शीघ्र  से  शीघ्र  इस  विषय  स्वार्थ साधन  के  न  करें ।  परन्तु  में  यह

 में  एक  व्यापक  विधेयक  प्रस्तुत  करेंगे  ।
 निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  लाभ  वाले

 पद

 के  प्रशन  का  निश्चय  एक  बार  गम्भीरता  से श्री  एस०  एस०  मोरे  न  उप-मुख्य-परचेज
 कर  लिया  जाये  जिससे  कि  बार  बार  नहींतो

 की  सिकुड़ती  पर  arty  किये  थे  ।

 सचेतक  सरकार  द्वारा  विमुक्त  किया  जाता है
 निवारण की  आवश्यकता न  पड़े  ।  यदि  हम

 इसी  प्रकार  करते  तो  कोई  लाभ  वाला
 और  वह  एक  उपमंत्री  के  समान  मुख्य-सचेतक

 पद  रहेगा ही  नहीं  ।  हमें  लाभ  वाले पद  की
 का  सहायक  होता  है  ।

 परिभाषा  बिल्कुल  स्पष्ट  कर  देती  चाहिये
 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  संविधान  के  किस

 जिससे  कि  कहीं  सन्देह  की  गुंजाइश
 न  रह

 mee  के  श् श्रत्तगत  इसकी  नियुक्ति  की
 जाय े।

 जाती  है  ?

 जन  प्रतिनिधान  अधिनियम  को

 शी  एन०  एस०  लिंगम  :  यह  तो  fat  करके  एक  व्यापक  निर्वाचन  विधि

 sate  विधि  मंत्री  बतायेंगे  ।  में  तो  इतना  कह
 जिससे  नाम  निर्देशन पत्र  प्रस्तुत  करने  इत्यादि

 सकता  हुं  fe  उप-मुख्य-सचेतक  की  नियुक्ति  सभी  प्रकार  की  निर्वाचन  सम्बन्धी  कठिनाइयां
 :  दलगत  नियुक्ति  नहीं  होती  अपितु  सरकारी

 दूर  हो  बनाने  के  प्रश्न  पर  भी  विचार
 नियुक्ति  होती  हैं  ।

 fear जाना  चाहिये  ।

 इस  सम्बन्ध  में  एक  कौर  कठिनाई  है  ।
 श्री  सो०  सो ०

 :
 सत्य  हं  कि  संविहित  निकायों  की  सदस्यता

 ‘ara  वाले  पदਂ  का  निर्वचन  इतना  व्यापक है
 को  इस  पत्री  वर्ष  के  ग्रस्त  तक  ी प्रनहूं ता  से

 कि  संविधान  में  भी  यह  व्यवस्था  करनी
 छूट  मिलीं  हुई  किन्तु  ऐसे  भी  निकाय

 जैसे  चाय  बोड़े--जिनके  सदस्यों  का  चुनाव
 arn हो  गई  कि  कुछ  लाभ  के  पदों  पर  काय

 करने  वालों  को  संसद्‌  विधान  के  द्वारा
 अभी  होना  है  ।  चाय  अधिनियम  के  ona

 घोषित  नहीं  कर  सकती है  ।  इसमें  पक्षपात
 संसत्सदस्यों को  चाय  बोड़े  का  सदस्य  बनना

 या  अनुचित  संरक्षण  आदि  की  बात  नहीं  है
 ।

 किन्तु  श्रनहूंता  के  भय  से  ही  wil  यह
 जब  विन्ध्य  प्रदेश  विधेयक  पर  हम  चर्चा  कर

 चनाब  नहीं  किया  गया  हे
 ।

 में
 माननीय

 रहे  थे  तब  इसके  बारे  में  हमने  प्रच्छी  तरह
 मंत्री  से  यह  जानना  चाहुंगा  कि  क्या  इन  निकायों

 चर्चा  की  थी  कम  से  कम  श्री  चटर्जी  को

 की  सदस्यता  शझ्रनहेता  का  कारण  बन  सकती  है
 यह  जानना  चाहिये  कि  इससे  प्रजातन्त्र

 को

 are  यदि  तो  क्या  सरकार  इन  निकायों
 कोई  भय  नहीं  है  ।

 चुनाव
 करेगी  ?

 झालोद Bd  | है क Ss
 ~

 इन  के  साथ  में  इस  विधेयक  का  यह  निश्चित  करना
 किं  अ्रनूच्छद  १०२

 की  दृष्टि  से  कौन  कौन  पद  लाभ  वाला  पद  है समर्थन करता  हूं
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 संसद् काका यहै का  कार्य  हैं  ।  यह  तो  नीति का  प्रश्न  हैं  द्वारा  हीरे  यह  ते  करेंगी  कि  कौन  कौन  पद

 न  कि  निर्वचन  उच्चतम  न्यायालय  में  लाभ  के  पद  हें  ।

 मामले  को  भेजने  का  कोई  प्रदान  नहीं  है  ।
 पन्त  में  श्री  चटर्जी  की  इस  बात  से  में

 इस  ag  अधिनियम  १  इसको  दो  भागों  सहमत  हुं  कि  यह  अनिश्चितता  समाप्त  हो

 में  विभाजित  करता  है  ।  धारा  ३  में  स्पष्ट है
 कि  जानी  चाहिये  कौर  इस  सम्बन्ध  में  कोई  अन्तिम

 पद  जो  या  मंत्रणा  देने  से  बात  निश्चित  हो  जानी  चाहिये  ।  में

 सम्बन्ध  रखते  हूं  लाभ  के  पद  नहीं  होंगे  ।  धारा  समझता  हूं  शर  आशा  करता  हं  कि  इसका

 ४  में  भी  कहा  गया है  कि  ३०  अप्रेल  तक  कुछ
 निश्चय  करने  से  ga  सरकार  अन्तिम  बार

 पद  लाभ  के  पद  नहीं  माने  जायेंगे  धारा
 ४

 के  यह  श्रव थि  के  विस्तार  की  मांग  कर  रही  हैं  ।

 सम्बन्ध  में  ही  यह  संशोधन  अधिनियम  संसद  ma  मूलचन्द  दुबे
 में  प्रस्तुत  किया  गया है  ।

 में  चाहता  हं  कि  माननीय  विधि  मंत्री

 श्री  बंसल  ने  मंत्रणा  समिति  तथा  वाले  पदਂ  की  परिभाषा  स्पष्ट  रूप  से  कर

 पालिका  समितियों  के  बारे  में  बांका  प्रकट  की  दें  ताकि  कुछ  व्यक्तियों  को  भ्रनहूं  घोषित  न

 हैं  ।  में  मानता  हूं  कि  कभी  कभी  उनमें  भेद
 करने  के  लिए  बार  बार  से  समय  न

 करना  कठिन  हो  जाता  हें  ।  बांका  होने  पर  हो
 मांगना  पड़े

 |
 कहीं

 भी
 लाभ  वले  पदਂ  की

 सकता  है  प्रधान  इसके  बारे  में  निश्चय  कर दें  ;
 परिभाषा  स्पष्ट  रूप  से  नहीं  की  गई  है  ।

 fey  सदस्य  हो  कानूनी  परामर्श  लेकर  इसके
 मेरा  निवेदन  यह  है  कि  बजाय  इसके  कि

 बारे  में  निर्णय  करेंगे  fe  उन्हें  समिति  at  नीय  विधि  मंत्री  एक  विस्तृत  विधेयक
 प्रस्तुत

 सदस्य  होना  चाहिये  अथवा  नहीं  ।
 वह  वाले  की  परिभाषा  स्पष्ट

 श्रसंविहित  कार्यपालिका  समितियों  के  रूप  से  कर  दें  ।  र  उस  परिभाषा को  या

 सम्बन्ध  में  सरकार  अ्रनहंता  निवारण  करना  तो  लोक  प्रतिनिधित्व  अधिनियम  या  संविधान

 नहीं  चाहती  कौर  विधि  मंत्री  ने  विधेयक  में  संलग्न  कर  दिया  जाये  ताकि  जनता  को

 पारित  करते  समय  सं विहित  ax  कार्यपालिका  पहले  से  ही  इस  बात  का  ज्ञान  हो  जाय  किਂ

 मंत्रणा  अथवा  गेर-मंत्रणा  समितियों  के  सदस्य समितियों  के  बारे  में  ही  श्रीनिवासन  दिया  था  ।

 अंतर्निहित  कार्यपालिका  समितियों  के  होने  में  वे  कहीं  तो  नहीं  हो  बस

 वारे
 में  संसद्‌  एवं  सरकार  की  नीति  बिल्कुल  मुझे  इतना  ही  कहना  था

 |

 स्पष्ट है
 ।  यदि

 वे  पद  लाभ  के  पद  हें
 तो  उन्हें

 अलाभ
 के  पद  की  तरह  बताना  अथवा  उनके  क शक

 श्री  एस०  ato  राम स्वा मों

 साथ  ऐसा  व्यवहार  करना  उनका  नहीं  हमराह  तथा  की  परिभाषा

 हैं  ।  किन्तु  श्रीलता  निवारण  को  सरकार  इस  करना  बड़ा  कठिन हैं  ।  तथा  कारणों

 वर्ष के  तक  जारी  रखना  चाहती  है  ताकि
 के  विवरण  में  माननीय  विधि  मंत्री  ने  कहा

 इस  प्रकार  की  समितियों से  सदस्य  स्वयं  ही  हू  कि  सभी  सुसंगत  अधिनियमों  का
 अध्ययन  एवं

 त्याग  पत्र दे  दें  ।  संशोधन  करना  होगा  ।  किन्तु  यह  भी  बड़ा

 श्री  रघरामय्या  का  कहना  ह  fH  राज्य  कठिन  कार्य  है
 ।

 माननीय  मंत्री  को  चाहिये  fr

 सरकारों
 को  भी  यह  छट  दी  जानी  चाहिये  ।  इसकी  परिभाषा करने  के  बजाय  विभिन्न

 में  समझता  हूं  कि  सरकारों  की  क़ानूनी  श्रेणियों  के  उदाहरण  देकर  वे  स्पष्ट  कर

 मुझे डर  यह  है  कि
 जैसा

 कि  seer  तथा
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 [sx  एस०  वा०

 कारणों  के  विवरण  में  कट्टा  गया  सभी  दे  कि  क्या  इन  नये  पदाधिकारी को  सरकार

 सुसंगत  श्रधिनियभों को  संशोधन  के  लिए  की  झोर  से  कोई  वेतन  मिलता  हैं  नहीं  ?

 चन  लिया  जाये  तो  यह  प्रयत्न  बड़ा  विस्तीर्ण  मेरा  सन्देह
 तो

 यह  है  कि  वह  दल  जिसके  पास

 हो  जायगा  कौर  झाग  के  सभी  अधिनियमों  afer  अपने  अधिकारों  का  दुरुपयोग  कर

 में  उन्हें  यह  स्पष्ट  करना  होगा  किਂ  श्रमिक-अमुक  रहा है  fra  समय  वाले
 पदਂ

 बातें  भ्रनहतायें  हैं  अथवा  अमुक  नहीं  ।  वाला  खंड  संविधान  में  सम्मिलित  किया  गया

 किन्तु  दूसरी  ote  यदि  उदाहरण  दिये  जाते  था  उस  समय  यह  नहीं  सोचा  गया  था
 कि

 तो  प्रत्येक  सदस्य  यह  जान  सकता  है  किਂ  सत्तारूढ़ दल  कभी  भी  अपने  अधिकारों का

 वह  इस  वर्ग  में  माता  है  अथवा  नहीं  |
 दुरुपयोग  करेगा  ।  उन  देशों  में  जहाँ

 कि

 माननीय  विधि  मंत्री  से  निवेदन  है  कि  ब्  प्रजातन्त्रीय  भावना  इंतनी  विकसित  नहीं  हुई

 संशोधन  में  मेंने  जिन  बातों  का  उल्लेख  किया  है  है  वहां  संसद्‌  सदस्यों  में  से  राजदूत  या  सचिव

 उनके  आधार  पर  वे  बहुत  से  उदाहरण दें  ।  नियुक्त  किये  जाते  हैं
 ।

 किन्तु  हमारे  यहां

 उक्त  स्तर  का  प्रजातंत्रीय संविधान  हे श्री
 वेला  यूएन  व

 रक्षित-अनुसूचित  जिस  समय
 संविधान  का  हमें  अक्ष रश  पालन  करना

 संविधान  सभा  में  संविधान  प्रस्तुत  किया  गया
 चाहिये  ताकि  सभी  स्थितियों  में  प्रजातन्त्रीय

 at at  प्रारूप  समिति  के  श्रेय  के  नाते  डा०  भावनाओं का  विकास  हो

 अम्बेडकर  ने  कहा  था  कि  खंड  १०२  श्री  पड  गिल
 :  सन्‌  PEK

 उपयोग  अपवाद  के  रूप  में  ही  करना  होगा  में  इस  विधेयक  के  बारे  में
 सरकार

 के  सामने

 न  कि  सामान्य  नियम  के  रूप  में  ।  बाहर
 दो  दृष्टिकोण  थे  |  एक  तो  यह  था  कि  ब्रिटेन

 जनता  में  यह  सन्देह  व्यापक  है  क्या  इस  खंड  में  किस  प्रकार  के  पद  को  लाभ  का  पद  कहते

 का  उपयोग  हम  उचित  रूप  से  कर  रहे  हैं  थे  तथा  आजकल कहते  हैं  ।  दूसरा  यह  था
 अथवा  नहीं  ?  जनता  की  इस  विचारधारा

 कि  इस  प्रकार  के  पदों  के  लिए  कितना
 पर  हमें  विचार  करना  होगा  t  संसद  मिक  दिया  जाता  था  ।  अनत  में  वित्त  मंत्रालय

 सदस्यो ंने  किसी  न  किसी  समिति  में  भाग  के  उस  प्रस्ताव  पर  जाकर  मामला रुक  गया

 लेकर  जो  स्थिति  उत्पन्न  कर  दी  हैं  वह  बड़ी  जिसमें  कहा  गया  था  कि  यदि  किसी  सदस्य
 खराब  =  |  उस  समय  सें  बड़े  श्राइचयं  में  पड़

 को  atagict  के  रूप  में
 २०

 रुपया  प्रतिदिन
 गया  जब  मेंने  सुना  कि  उप-मुख्य-सचेतक  को

 मिलता हैं  तो  ag  पद  उस  सदस्य के  लिए

 राष्ट्रपति  के  आदेशानुसार  पदाधिकारी  बनाया  लाभ  का  पद  नहीं  माना  जायगा  ।  किन्तु

 जा  रहा  था  ।  ऐसा  कहीं  भी  नहीं  होता  हैं  ।
 उस  समय  ऐसी  ara थी  कि  शीघ्र ही  संसद

 चाहे  वह  प्रजातंत्रीय  देश  हो  अथवा  वहां  किसी  कोई  विधान  पारित  कर  देगी  कौर  तब  सुसंगत

 राजा  का  शासन  हो  ।  इस  पर  हमें  दूसर  ही  विधेयक  जारी  किया  जायगा  ।

 दृष्टिकोण  से  विचार  करना  होगा
 ।

 में  यह

 संविधान में  बहुत  से  ऐसे  मामले  हैं नहीं  कह  सकता  कि  उसे  wa  भी  सरकार  से

 वतन  मिलता  है  ।  इसके  बारे  में  विधि  मंत्री
 जो  इस  आधार  पर  ज्यों  के  त्यों  छोड़  दिये  गये

 ने  कुछ  महीं  बताया  था  ।  यदि  विधि  मंत्री
 कि  उनके  सम्बन्ध  में  सुसंगत  विधेयक  प्रस्तुत

 इसके  बारे  में  कुछ  नहीं  बता  सकते  हे  तो  किये  जायेंगे  कौर  उनके  बारे  में  afar

 कार का  यह  कर्तव्य है  कि  वह  अह  जानकारी  रूप  से  कुछ  ते  हो  जायगा  ।  उदाहरण के  लिए
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 मंडल )  संशोधनों  विधेयक

 कोय  सम्बन्धी  नियमों  ही  को  ले  लीजिये  |  करना  आवश्यक है  ।  के  पदਂ  की  परिभाषा

 मेरे  विचार  में  प्रारम्भिक  नियम  बिल्कुल  करने  में  संसद्‌  के  afTHTz  का  कोई  प्रशन

 ठीक  थे  कौर  उनको  बनाना  war  उनकी  नहीं  है  ।  इस  अभिव्यक्ति  का  अर्थ  क्या

 घोषणा  करना  बिल्कुल ठीक
 था  ।  यदि  बाद

 यह  एक  दूसरा  प्रदान  है
 ।  इसका

 निर्णय
 को

 कोई  परिवर्तन  हुजरा  है  तो  उस  पर  सदन  तभी  हो  सकता  हैं  जब  ऐसे  किसी  मामले  को

 की  स्वीकृति  हो  जानी  चाहिये  ।  मेरा  निवेदन  उच्चतम  qa  में  ले  जाया  जाय  यदि

 हैं
 कि

 संविधान  में  जिनके  बारे  में  यह  area
 अनुच्छेद  १०३  के  रंगत  कोई  प्रदान  उठाया

 सन  दिया  है  कि  संसद्‌  द्वारा  उनके  सम्बन्ध में  जाता  है--यदि  यह  प्रश्न  उत्पन्न  होता  है  कि

 सुसंगत  विधान  पारित  किये  जायेंगे  उनकी  सूची  कया  कोई  सदस्य  किसी  श्रनहूंता  के  ग्रन्थ

 विधि  मंत्रालय  को  बना  लेनी  चाहिये
 mat  तो  राष्ट्रपति  के  iota  के  लिये

 उनके  बारे  में  कार्यवाही  करनी  चाहिये  उसका  निर्देश  किया  जायगा  कौर  राष्ट्रपति
 हर  छठे  महीने  विधेयक  प्रस्तुत  करने  में  क्या  उस  मामले  का  निदेश  निर्वाचन  ara  शादी

 को  करेगा  ।  राज्यों  के  सम्बन्ध  में  भी  इसी

 यह  अधिनियम  गत  ag  ही  पारित  विया  प्रकार  की  व्यवस्था  की  गई  है  |  इसी  उपबन्ध

 गया  कब  महीने  के  लिये  अवधि  बढ़ाने
 के  अनुसार  विन्ध्य के  सदस्यों  का  मामला

 की  प्राज्ञा  मांगी  जा  रही  है  ।  मे  इस  बात  के  लिए  उत्पन्न  था  |  यही  प्रिया  रखी  TE

 तैयार हूं  कि  इसे  एक  साल  के  लिए  बढ़ा  दिया
 हूँ  ।  संसद्‌  का  ae  कार्य  नहीं  कि  व६  यह  बतायें

 जाय  किन्तु  उसके  wat  में  अन्तिम  रूप  से  कि
 लाभ  के  पद  का  यह  हैं  ।  इस  प्रकार

 कुश्तो  ते  हो  जाना  चाहिये  ।
 संसद्‌  उत्तरदायित्व  सीमित  कर  दिया

 मेरा  निवेदन है  कि  इसके  बारे  में  विरोधी  गया है  ।  संविधान  ag  बताता है  कि  यदि

 पक्ष  के  अधिक  से  अघिक  सदस्यों  की  सहमति  कोई  व्यक्ति  केन्द्रीय  अथवा

 सरकार  प्राप्त  करे  कयोंकि  यह  मामला  किसी
 राज्य  सरकार  के  धीन  किसी लाभ  के  पद

 दल  विद्वेष  का नहीं हूं  ।  हमें  चाहिये
 पर  नियुक्त  तो  वह  हज प्रे नहू  समझा  जायगा

 ।

 कि  हम  कोई  बीच  का  रास्ता  अपनायें  atk
 साथ  ही  संसद्‌  को  विधि  द्वारा  यह  घोषित  करने

 यह  तभी  सम्भव  हो  सकता  हे  जबकि  सरकार  का  अ्रघिकार  दिया  गया  हैँ  किं  कुछ  पद  प्र नहू मेर  सरकारी  तौर  पर  तथा  अनौपचारिक

 नहीं  होंगे  ।  यदि  माननीय  सदस्य  PEyv H के
 रूप  से  सभी  सदस्यों  की  सम्मति  ज्ञात  करे

 अधिनियम  संख्या  १  की  भाषा  देखें  तो  उन्हें wiz  एक  ऐसा  विधान  प्रस्तुत  करे  जो  जल्दी

 ही  स्वीकार  किया  जाकर  सदन  द्वारा  पारित  पता  लगेगा  भ्र स्थायी  होਂ  अथवा  स्थायी

 हो  सके
 ।  यह  कार्य

 जो
 चार  वर्ष  से  का  ga

 किन्तु छूट  दी  गई
 गौर  हमने  के

 पदਂ

 हैं  afar  रूप  से  निश्चित  हो  जाना  चाहिये  शब्दों  का  कहीं  पर  भी  प्रयोग  नहीं  किया  है
 :

 तथा
 कोई  न  कोई  प्रथा  बन  जानी  चाहिये  ।  हमने यह  कभी  भी  नहीं  कहां  कि  यह  लाभ

 a

 श्री
 बिस्वास

 :  इन  सुझावों  को  निस्संदेह
 का  पद  अथवा  नहीं  |  हमने  खण्ड ३  में

 ध्यान  में  रखा  जायगा  किन्तु  मुझे  कुछ  श्री  रोगों  कहा  हैं  कि  जहां  स्थायी  छुट  दी  गई  निम्न

 का
 उत्तर  देना  हूं  जो  सरकार  तथा  विधि  मंत्री  पद  are  नहीं  होंगे  |  चाहे  वह  लाभ  का  पद

 के
 ऊपर

 व्यवितगत  रूप  से  लगाये गये  हैं  ।  हो  भ्रमणा  यह  विवादास्पद  प्रशन

 सर्वप्रथम  अ्रपने  उपस्थित  माननीय  मित्रों  जिस  पर  ह  से  सम्मति  देने  के  लिये  नहीं

 के  लाभ  के  लिये  कुछ  बातों  का  स्पष्टीकरण  कहा  गया
 .

 .
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 मंडल  )  संशोधन  विधि  यक

 श्री  एस०  एस०  सारे  कया  यह  सदन  रखा  जायगा  ।  मंत्रालय  अथवा  सरकार  कभी

 को  दुर  करने  वाला  कोई  ऐसा  भी  अविधिक  चीज़  को  विधिक  बनाने  का

 नियम  बिना  इस  बात  अधिनिर्णय  किचितसात्र  भी  प्रयास  नहीं  करेगी  ।  यहं

 कि  कि  कोई
 पद

 लाभ
 का

 पद  अथवा  उत्तरदायित्व  संसद  का  उत्तरदायित्व  हू  ।

 पारित  कर  सकता हैं  ?  एसा  विधान  यदि  संसद  यह  समझती  हैं  कि  किसी

 बनाने से  लाभ  होगा
 ?.  विद्वेष  का  धारण  करने  वाला  अनऋ  होना

 तो  उसमें  छट  देने  वाले  सरकार  के
 श्री  बिस्वास  :  मेरे  fia  वकील  |

 किसी भी  सुझाव  को  ag  स्वीकार नहीं
 क

 रेगी
 ।

 उनके  लियें  तो  संविधान  में  प्रयुक्त  को

 बताना  आराधक  उपयुक्त  |  सावधान
 इस  प्रकार  की  कोई  बात  नहीं  मार्गी  ।  वह

 इस  पद  को  लाभ  का  पद  समझ  सकती  हू
 wats  कोई  व्यक्ति  संसद  के  किसी

 कौर  इसीलिये  इस  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  जा
 सदन  क  सदस्य  चने  जाने  के  लिये  प्रौढ़  सदस्य

 सकेगा  ।  इसमें  हमें  लाभ के  पद
 की  परिभाषा

 होने  के  ग्रनहें
 दन  को  नहीं  उत्पन्न  हाता  ।  यह  संसद

 यदि  वह  ऐसे  पद  को  छोड़कर  जिसे  धारण  ही  निश्चित  करेगी  वि  किसी  पद  विवाद  के

 सम्बन्ध म  किस  प्रकार  उसका  क  करना करनें  वाले  का  wag  न
 होना  संसद  ने  विधि

 द्वारा  घोषित  कि  चाहिये  ।  चा  वह  sa  पद  विशष  को  एसा किया  कोई  अन्य  लाभ  क

 समझा पद  कारण  किये हए  ह  पद  घोषित  करती  ह  जिससे  व८  अन

 जे  यग
 संविधान  यह

 हवा  नहीं  ।

 नहीं  कहता--सद्दू  से

 क्या  में  विधि  मंत्री विधि  द्वारा  घोषित  किया  गया  लाभ  का  पद  उपाध्यक्ष  महोदय :

 ये  शब्द  जान-बस  कर  प्रयोग  किये  गये  थे  ।  से  पुछ  सकता  हूं  अनुच्छेद  Cox

 के  अ्रन्तगत  साधारण  meat
 में  यह यह  घोषणा इस  प्रश्न पर  विचार  किये  बिना  कि  यह  लाभ

 का  US  की  जा  सकती  केते  प  कौन  से  हैं  जिनके अथवा  संसद  किसी  भी  पद

 धारण  करन  नाल  नह  नहीं
 होते  wat चित्त

 a
 धारण

 न
 1  धन  नवदीं  घोषित

 वय  OM  यज्ञ  वूं  5 अधीन  व्यक्तिगत पद कर  सकता  द्  |

 को  लेना  प्रावद्यक

 >
 गाय य  कहना  भी

 श्री  एस०  एस०  सोर  शटि ध  यह  लाश क  2  अवट घ्यान  ह ेकि  इस  पद  का  धारण  करने

 का  पद  qet  at  wag  का
 प्रदान

 वाला  अ  नहं  नहीं  होगा  ?

 ही  कहां रह  जाप्ता है द  भर  एसी  अ्रवस्था  में
 श्री  बिस्वास  :  में  उसी  बात  तक  श्र

 यह  बिल्कुल  उठेगा  ही  नहीं  |
 रहा  था  |  यथावत  :  यदि  उन  fates लोभ

 श्री  बिस्वास  इसमें  में  aT  असहमत  के  पदों  की  विशिष्ट  गणना  कर  दी  जाय  जिनके

 क्योंकि  झाप  यह  नहों  निश्चय  कर  सकते  धारण  करने  वाले  ग्रनहूँ  नहीं  समझे  WAT

 कि  यह
 लाभ

 का  प  है
 अथवा  नहीं

 ।
 शरत

 तो  बड़ा  भ्रच्छा  होता  |  इसमें  कोई  भी  सन्देह

 में  कहता  डूं
 कि

 जब  पंसद  ढिलाई  के  साथ
 नहीं  है  विनत  इसका  त्रय  होगा  पदों  की  चिन्ता

 एक  fafa  बना  रही  wot  कायें  के  करना  ।  ये  पद  ऐसे  पद  नहीं  हें  जो  संविधि  द्वारा

 थप्रदशन  पर  विचार  करने  का  कायें  स्वयं  चलायें  गयें  हों  ।  जहां  तक  सं विहित  समितियों

 चय
 का

 होगा
 कि

 कोई  पद  विशेष  लाभ  का  सम्बन्ध
 है

 उनकी  विस्तृत  सूची  amie

 का  पद  है  अथवा  नहीं  ।  इस  बात  को  ध्यान  में  करना  सम्भव  हैं  भविष्य  की  सं विधियों  की
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 विधान  संशोधन  विधेयक

 व्यवस्था  भी  उनको  लागू  करने  पर  की  ait  रघुरामय्या  :  श्री  शाह  ने  कुछ  मिनट

 जा  सकती  हूं  किन्तु  जो  झ्र सं विहित  पूर्वे  कहा  था  कि  सरक,र  की  नीति  भ्र सं विहित

 प्रकार  की  उनकी  विस्तृत  सुची  करना  समितियों  को  भ्रधितियम  के  क्षेत्र  से  बिल्कुल

 mary  कठिन  हूं  ।  फिर  भी  यदि  संसद  ऐसे  ही  निकाल  देने  की  है  ।  में  विधि  मंत्री  से  eqbeT-

 मामलों  में  छुट  देना  उचित  समझती  ह  करण  कराना  चाहूंगा  ।

 तो  प्रदान  यह  है  कि  प्रत्येक  वैयक्तिक  मामले
 श्री  बिस्वास  :  चौहान  नीति  म्रधघिनियम

 को  निबटाने  के  बजाय  हम  एक्  सूत्र  ही  val  न
 ्

 में ही  दी  ge  र  wit  यदि  मेरे  माननीय
 बना

 लें
 ।  जसा

 किं  में  वता  चुका  हूं  कि  जब
 मित्र  अधिनियम  की  धारा  ४  देखेंगे  तो  उन्हें वर्तमान  अधिनियम  सदन  के  सम्मुख
 पता  लगेगा  कि  अधिनियम  कुछ  अस्थायी

 हमने  कानूनी  राय  तथा  अन्य  देशों  की  LAT

 पर  विचार  कर  यह  सोचा  था  हम  भी  इसी
 कट  देता  जो  दो  प्रकार  की  हैं  ।  थम  खण्ड

 मंत्री  समितियों  के  अतिरिक्त  समितियों  के
 प्रकार  का  एक  सुत्र  बना  लें  कि  यदि  यह

 a  सम्बन्ध  में  तथा  द्वितीय  खण्ड  संविधिक
 मन्त्रणा  समिति  द्

 31.0  अर्थात  जो  केवल  मन्त्रणा
 तियों  के  विषय  में  है  1  सं विहित  समितियों  की

 सम्बन्धी  कायें  करती  अथवा  इसकी  नियुक्ति
 विस्तृत  सुची  एकत्रित  करना  aga  कठिन

 केवल  सुचना  एकत्रित  करने  के
 लिये  ही  की

 कार्य  नही ंहैं  ।  विधेयक  पर  विचार  होते  समय
 गई  एक  प्रकार  की  तथ्य-निर्धारण

 मेंने  सदन  में  यह  झ्राइवासन  दिया  था  कि
 ऐसी  समितियों  क  सदस्य

 होना  weal  नहीं
 संबविट्ठित  समितियों  की  सदस्यता  से

 समझी  जायगी  ।  यदि  हम  wana  से  यह

 अ्रनहूंता  नहीं  तो  छूट  का  खण्ड  संविधि
 देखते  हैं  कि  जिस  सूत्र  का  प्रयोग  छम  किंया

 में  मिला  दिया  जाना  चाहिये  ।  छट  का  खण्ड
 उससे  सभी  प्रकार  का  विवाद  शर  भी  बढ़ता

 अलग  करने  के  बजाय  संविधि  का  एक  अंग
 तो  हमें  स्थिति  पर  पुनर्विचार  करना

 होना  चाहिये  ।  इसीलिये  मेन  सभी  मं  शैलियों
 होगा  ।  ठीक  इसी  कारण  कि  इस  स्थिति

 में  यह  परिचालित  करवा  दिया  ar  कि  वे
 भाग  कया  कार्यवाही  की  जाने

 की
 श्रावष्यकता

 सरकार  इस  पर  सोचने  विचारने  में  समय  मुझे  बता  दें  कि  किन-किम  संविधि  समितियों

 में  के  सदस्य  नियुक्त  किये गये  हूं
 लगा  रही  जो  अधिनियम  के  लाग  होने  से

 पिछने  चार  मास से  उत्पन्न  हो  गई  है  ।
 श्री  एस०  एस०  मोरे  किन्तु  वे  आपकी

 श्री  गाडगिल  :  कारण  वर्ष  की  32  मैचों  |  सहायता  नहीं  व८र  रहे  हूँ  ?

 थी
 बिस्वास  4  समय  सीमा  लगा  श्री  बिस्वास  मुझे  सुचना  मिली  दे  कि

 a देना  कौर  मैंने  पहले  इसको  कुछ  मामले  सन्देह जनक  हूं  झर  सुश  होने  बताया

 अक्तूबर  १९६५४  रखा  था  ।  बाद  को  मेंने
 है  कि  इन  पर  विशेष  रूप  से  विचार  करने  की

 सोचा  कि  इससे  ad  जांच  समाप्त  कर  देना  आवश्यकता  झर  सम्भव  है  कि  कुछ

 सम्भव  हो  सकता  है  कि  न  मत  भ्र ग्रे तर  तियां  छुट  भी
 गई  हों

 ।  तत्पदचात्‌ झाप बाप
 देखेंगे

 समय  बढ़ाने  के  लिये  संसद  लाने  का  झंझ
 पक  अनीता  केवल  वे  न्द्रीय  सरकार  अथवा  केन्द्रीय

 बचाने  के  मेंने  इस  तिथि  को  के  अधिनियम  के  श्रीहीन  स्थापित  की  गई  समिति

 ग्रस्त  तक  बच्छा  दिया  ट  |  यदि  इस  काल  से  की  सदस्यता  के  कारण  ही  नहीं  हो  जाती  ।

 यदि  किसी  राज्य  में  इसी  प्रकार  की  अधिनियम प्  जाच  प्री  करना  सम्भव  हो  तो

 विधेयक  को  पहले  ही  रखने  में  सरकार  को  कोई  ar  समिति  उसी  संविधि  के  ate  है
 रोक  नहीं  सकदा

 तथा  संसद्‌  का
 सदस्य  उसमें  नियुक्त  क
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 भाग  ग  राज्य  विधान  मंडल )
 संशोधन  विधेयकਂ

 जाता  तो  वह  भी  इसी  प्रकार  agar  हो  कै ब्रा पन  में  पूर्णत  उसे  नहीं  समझ  सका

 जायेगी  ।  हमको  यह  स्मरण  हो  पाया  fH  हमें  हूं
 ।

 यदि  कोई  सदस्य  मुझे  सुझाव  तो
 मैं

 विभिन्न  राज्यों  से  सूचना  प्राप्त  करनी  चाहिये  निस्सन्देह ही  उन  पर  ध्यान  दूंगा

 किं  क्या  संविधि  अ्रथवा  विभाग  की  कौर  से
 सरदार ए०  एस०  सहगल

 उनके  द्वारा  बनाई  गई  किसी  समिति  में  संसद  उन  लोगों का  क्या  होगा  जो  प्रति  के  सदस्य
 के  कोई  सदस्य  सम्मिलित  किये  गये  हैं  ।  यहं  है  are  इसके  साथ  ही  राज्य  सरकारों  द्वारा
 सभी  सुचना  एकत्रित  करनी है  रोक  इसी  लिये  उनका  विभिन्न  समितियों  में  नाम

 निदान

 अधिक  समय  की  अ्वइ्यकता  है  ।  यह  भी  हो  चुका  ?

 man  रूप  से  नीति  पर  पुनर्विचार  करने  का
 उपाध्यक्ष महोदय  :  इस  सबको  उत्तर

 wat  नहीं  arn  ।  जिन  लोगों  पर  संविधान

 के  द्वारा  प्रतिबन्ध  लगा  उनको  छोड़
 पहले  ही  दिया  जा  चुका  हू  wet यह  हे  कि

 :.

 *'अ्रनहें ता  निवारण  तथा  ATT
 देना  वर्तमान  नीति  नहीं  हैं  किन्तु  यह  विशेष

 राज्य  विधान
 प्रीमियम  ae  में

 मामलों  में  संसद्‌  द्वारा  छूट
 दे  देने  के

 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  जिस  रूप
 अधिकार के  अधीन  है  ।  इन  सब  कारणोंवश

 में  कि  वह  राज्य  परिषद्‌  द्वारा  पारित  किया
 इसमें  मय  कौर में  अपने  मित्रों को

 आसपास  दिला  सकता  हं  कि  सरकार  किसी
 विचार  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 ।

 भी  गेर  कानूनी  चीज  को  कानूनी  बनाने  का

 मकान
 नहीं

 कर
 सकती  है  ।  इस  प्रकार के

 उपाध्यक्ष महोदय  :  यह  हू  कि  :

 १  शर २,  नाम  तथा
 किसी  भी  आरोप  का  में  अपनी  समस्त  शाक्ति

 अधिनियमन  सूत्र  विधेयक  का
 के  साथ

 खण्डन  करता  हुं  ।

 |

 ™  ही

 att  एस०  ato  राम स्वा मों  :  मामले  का
 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 उदाहरण  देने  में  क्या  कठिनाई  है  ?
 खंड  १  प्रौढ़  २  नाम  तथा  ग्र धि नियमन

 श्री  बिस्वास  :  आजकल  के  प्रारूपण  का
 विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 यह  सामन्त  तरीक  नहीं  है  ।  उदाहरण  देने

 श्री  बिस्वास
 :
 में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि

 का  तरीका  पहले
 को  पारित  किया  जाये  ।''

 तीय  दण्ड  विधान  में  वह  देखने  को
 उपाध्यक्ष महोदय  :  यह  है  कि  :

 किन्तु  वर्त  भा  संविधि  में  आपको  उदाहरण
 हन विधेयक  को  पारित  किया

 नहीं  मिलेंगे  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वह  बहुत  दिनों  से

 समाप्त  कर  दिया  गया  हैं  ।  विधेयक  में  इन  समवाय  विधेयक

 सभी  मामलों  को  देने  की  आवश्यकता  नहीं
 वित्त  मंत्री  ato  डॉ०

 :

 ei  भविष्य  में  माननीय  सदस्य  सदन  से  बाहर
 में  प्रस्ताव करता  हुं  :

 जाकर  मंत्री  से  बात  न्र  सकते  हैं  ।
 समवायों तथा  कुछ  wer

 संस्थानों

 हों  बिस्वास
 :

 निश्चय  ही  में  इस  सुझाव  सम्बन्धी  विधि  का  एकीकरण  तथा  संशोधन

 करने  वाले  विधेयकਂ  को  दोनों  सदनों  केਂ  ve er  स्वीकार  करता  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में

 संस  के  सदस्यों  की  राय  ले
 लूं  किन्तु  जैसा  कि  सदस्यों

 की  एक  संयुक्त  समिति
 को  सौंपा
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 माननीय  सदस्यों  को  याद  होगा  कि जाये  जिसमें  इस  सदन  के  ३३  सदस्य  अर्थात्

 श्री  हरि  विनायक  श्री  यह  विधेयक  २  सितम्बर  १९४३  को

 चाक भाई  श्री  श्रवधेदवर  प्रसाद  सभा  में  पुरःस्थापित  किया  गया  था  कौर

 श्री  वी०  बी०  श्री  खण्डूभाई  का सन जी  यह  PEE  के  sea से  किसी  त  किसी

 श्री  देव कान्त  श्री  श्री मस् नारायण  रूप  में  लोगों  के  समने  रहा है  ।  उद्देश्यों

 तथा  कारणों  के  विवरण  में  संक्षिप्त  रूप श्री  करार  श्री  घमंडी

 लाल
 श्री  राधेश्याम  रामकुमार  से  यह  बतलाया  गया हूँ  कि  १९४६  से  यह

 श्री  बी०  कार  श्री  नित्यानंद  विधेयक  किन-किन  area  से  गुज़रा  हे

 श्री  पूर्णायु  tat  श्री  ato  एस०  मं  इस  अवसर  पर  यहां  उन  परिस्थितियों  को

 ग्रविनाशिलिगम  श्री  के ०  टी०  दुहराना  श्रावक  नहीं  समझता  जिनमें  उस

 श्री  कोठा  पंडित  चतुर  समय  की  भारत  सरकार  ने  PEve  के  प्रारम्भ

 नारायण  डा०  शौकतुल्ला शाह  में  हमारी  कम्पनी  विधि  के  सुधार  के

 श्री  टी०  जयंती  बी०
 लिए  एक  जांच  शुरू

 करने
 का

 निर्णय

 एच०  श्री  पंडित  किया था

 इवरदत्त  श्री

 taste  श्री  कमल  कुमार  श्री  में  माननीय  सदस्यों  को  याद  दिलाना

 सी०  शिकार  श्री  एम ०  एस०
 चाहुंगा कि  EVE  १९४८  के  बीच  दो

 श्री  अमजद  श्री  एन०  सी ०  प्रख्यात  कम्पनी  वकीलों  जिन्हें  adara

 श्री  तुलसीदास  श्री  जी०  अधिनियम  में  संशोधन  करने  के  हेतु  सिफारिशें

 डी
 ०  श्री  त्रिदीवंकुमार  चौधरी  तंथा  करने  के  लिए  नियुक्त  किया  गया  कम्पनी

 प्रस्तावक प्रौढ़  परिषद्‌  के  १६  सदस्य हों  ;
 विधि  के  सारे  विषय  का  सावधानी  से

 क्षण  किया  था  ।  उनकी  सिफारिशों की  उस कि
 संयुक्त  समिति

 की
 बैठक  के  गठन  के

 समय
 के

 वाणिज्य
 मंत्रालय ने  जांच की  थी लिए  संयुक्त  समिति  के  कुल  सदस्यों  की  एक

 शौर  विभाग  केਂ  विचार  एक  व्यापक  ज्ञापन
 तिहाई  संख्या  को  गणपूर्ति  समझा

 में  सब  अभिज्ञात  व्यापारिक  तथा
 श्रौद्योगिक

 कि  समिति  इस  सदन  को  मुगले  सत्र  के
 सन्या  उच्च

 पहले  सप्ताह  के  झ्रन्तिम  दिन  तक  प्रतिवेदन

 क्यों  और  राज्य  सरकारों  में  परिचालित
 प्रस्तुत कर  देगी  ;

 ध
 किये  गये  यह  १९४९  के  अन्त  तक  हुआ

 कि  aq  विषयों  ५,
 म  इस  सदन  के

 संसदीय  समितियों  इस  ज्ञापन  के  सम्बन्ध  में  वाणिज्य

 सम्बन्धी  प्रक्रिया  नियम
 लागू  होंगे  लि  व्यापारिक  तथा  औद्योगिक

 प्त  उनमें  अध्यक्ष  की
 तुषार  परिवहन  तथा  रूप  भेद  किया  जा

 सरकारों  जनता  से  बहुत  से  अभ्यावेदन

 प्राप्त हुए  थे
 ।  REXo  से  प्रीत  में  भारत सकेगा

 कार
 ने

 श्री  सी०  एन०  भाभा की  अध्यक्षता में
 कि  यह  सदन

 परिषद्‌  से  यह  सिफ़ारिश  we  समिति  नियुक्त  की  जिसे  इस  देश  में
 करता  ह  कि  वह  उक्त  संयुक्त  समिति  में

 तग
 व्यापार  कौर  उद्योग  के  विकास  को  विशेष

 सम्मिलित  QI र
 भी

 रूप  से  ध्यान  मैँ  रख  कम्पनी  अधिनियम
 भर  परिषद्‌  द्वारा  इस  संयुक्त

 समिति  में  नियुक्त  किये  जाने  वाले  सदस्यों  में  संशोधन  करने  के  सारे  प्रदान  पर  विचार
 के  नाम  इस  सदन  के  पास  भेज  करने  के  लिए  कहा  गया  था  |

 28 7  $  10
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 ato  डी०

 इस  समिति  ने  देश  के  विभिन्न  में  विचार  किया  हैँ  कौर  इस  अग्रेतर  जांच के

 बहुत  से  साक्षियों  का  साक्ष्य  लिया  श्र  ara  फलस्वरूप  इसके  उपबन्धों  में  जो  परिवर्तन

 १४५२  में  अपनी  fee  प्रस्तुत  की  ।  यह  मुझे  वांछनीय  प्रतीत  होते  में  उन्हें  उचित

 रिपोर्ट  फिर  सब  राज्य  अवस्था  पर  प्रवर  समिति  के  सामने  प्रस्तुत

 व्यापार  उच्च  न्यायालयों  करूंगा

 ak  बहुत  से  अन्य  निकायों  में  परिचालित

 की  गई  थी  ।  साथ  ही  वित्त  मंत्रालय  के  माननीय  सदस्यों  ने  देखा  होगा  कि  इस

 श्रमिक  कायें  विभाग  में  एक  विद्वेष  विधेयक  में  ६१२  खंड  शौर  १२  भ्रनुसूचियाँ

 घिकारीਂ  इस  ara  के  लिए  नियुक्त  किया  गया  है  ।  मेरे  विचार  में  यह  हाल  के  विधायिनी

 इतिहास  के  अत्यधिक  लम्ब  विधेयकों  में  ते
 था  कि  ag  रुचि  लेने  वाले  लोगों  से  प्राप्त  रायों

 को  ध्यान  में  रख  कर  इस  रिपो  की  जांच  एक  हूँ  |  किन्तु  इसके  श्राकार  से  उत्पन्न  होने

 करे  ait  adam  अधिनियम  में  संशोधन  वाले  श्रम  को  दूर  करने  के  लिए  में  कुछ  टिप्पणी

 करने  के  लिए  सरकार के  सामने  प्रस्ताव  करूंगा  ।  यह  याद  रखना  चाहिए  कि  यह

 प्रस्तुत  करे  ।  विधेयक  एक  इकट्ठा  करने  वाला  श्र

 धंक  विधेयक ह
 ।  १९१३  के  इस

 समवाय

 अब  जो  विधेयक  सदन  के  सामने ह  वह  अधिनियम  को  इकट्ठा  करने  का  यह  पहला

 अधिकांशतया  कम्पनीਂ  fafa  समिति  की
 अ्रवसर  ह  ।  इस  लिए  इस  का  इस

 सिफ़ारिशों  आधारित  जिनमें  कुछ  अधिनियम  का  विस्तृत  रूप  से  पुनः  प्रारूपण

 विषयों  के  सम्बन्ध  में  उन  व्यापारिक  तथा
 करनें  के  लिए  लाभ  उठाया  गया  है  |  इस  नये

 प्रौद्योगिक  सीमाओं  जिनमें  यह  fete  प्रारूप में  वर्तमान  अधिनियम की  बहुत  सी
 की  गई  शअ्रालोचनाश्रों  के  लम्बी  कौर  पेचीदा  धाराओं  को  बहुत  से  छोटे

 कारण  रूप  भेद कर  दिया  गया  था  ।  माननीय
 छोटे  खंडों  में  बांट  दिया  गया  है  ।  विधेयक के

 सदस्य  यह  देखेंगे  कि  जहां  तक  जन  सम्पर्क  खडों की  संख्या  बढ़  जाने  का  सबसे  बड़ा
 का

 सम्बन्ध  इस  विधेयक  के  द्वारा  काफ़ी
 कारण  यहीं  हे  ।

 प्रगति  हुई
 x ू  |  तथापि  समवाय  विधेयक  जेसे

 विधेयक  की  बनावट  के  सम्बन्ध  में  जो
 विधेयक  के  बारे  में  जिसके  झ्न्तगंत  संयुक्त

 परिवहन  किये  गये  में  उनकी  कौर  भी
 स्कंध  संवादों  के  संचालन  का  सारा  क्षेत्र

 प्रा पका  ध्यान  दिलाना  चाहूंगा  ।  विधेयक
 तरा  जाता  परामर्श  श्र  चर्चा  की  कोई

 सीमा  निश्चित  नहीं  की  जा  सकती ॥
 का  नयाਂ  प्रारूप  बनाने  कम्पनीਂ  विधेयक

 केਂ  वर्तमान  अध्यायों  को  नये  सिरे  से  लिखने
 मेँ  माननीय  सदस्यों  को  बतलाना  चाहुंगा  किਂ

 से  विधेयक  के  रूप  में  काफ़ी  सुधार  gars  ।
 यद्यपि  ag  विधेयकਂ  सात  ara  से  भी  पहले

 में  झ्रादया  करता  हुं  कि  इससे  भावी  भारतीय
 संसद्‌  में  स्थापित  किया  गया  हमारे

 कम्पनी  अधिनियम  को  समझने  में  सुविधा
 पदाधिकारी  इस  अवधि  में  लगातार  इसਂ  के

 सम्बन्ध  में  ७०५ अ्रग्रतर  अध्ययन  करते  रहे  हे  शर
 होगी  ।

 सम्बन्धित  हितों  साथ  रिकਂ  श्री  में  इस  विधेयक  के  कुछ  मुख्य  पहलु प्र ों

 चर्चा  करते  कुछ  प्रवास  पर  मेंने  भीਂ  के  सम्बन्ध  कु  छ  क  हना  नच  हगा  |
 मुझे

 इन  चर्चा त्रों  में  भाग  लिया  मेंने  इस  विश्लेषक  विश्वास हँ  कि  11.0  |  सदस्य  यह  अदया

 से  उत्पन्न  होने  वाली  कुछ  श्र  बातों  पर  भी  नहीं  करते  fe  में  got  भाषण  के  दौरान में
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 |  अ f
 A q  )  कम्पनी के  लेखों

 का  प्रस्तुत

 जो  कि  हमने  इस  विधेयक  में
 किये  हैं  ।  किया  उनकी  लेखा  परीक्षा  तथा  लेखा

 यदि  में  ऐसा  कर  भी
 तो  भी  इससे  परीक्षकों  की  शक्तियां  ओर  कीं व्य  ;

 कोई  लाभ  नहीं  होगा
 ।

 कम्पनी  के  मामलों  का  निरीक्षण

 विधेयक  के  विस्तृत  उपबन्धों पर
 प्रवर  तथा  उनकी

 समिति  विचार  करेगी  कौर  ऐसी  समिति  ही  संचालक  मंडल  का
 निर्माण  तथा

 इनकी  बारी की  शौर  सावधानी  से  जांच  कर
 संचालकों  की  शक्तियां  और  कर्तव्य

 सकती  ह  ।
 तथापि  मुझे  राशा है कि में कल कि  में  कल

 प्रबन्ध  झ्रभिकर्त्ताश्रों  की  नियुक्ति
 we  एक  सूची  परिचालित  कर  पका ५

 जिसमें  मुख्य  परिवर्तित  बतलाये  गये  होंगे  ।  कीਂ  उनकी  शक्तियां  कौर उन  के  ॥  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 माननीय  मंत्री  ने  कम्पनियों  की  उन्नति तथा  निर्माण  के  सम्बन्ध

 अभी  कहा  हे  कि  वह  प्रवर  समिति  को  कुछ  में  इस  विधेयक  के  उपबन्धों  में

 सुझाव  जिन्हें  विधेयक  में  सम्मिलित कर  आनंदों  के  कम्पनी  को  जारी  करने

 की  aa  और  कम्पनियों  के  भ्रंश  की  रचना लिया  जायेगा  ।  यदि  वह  इन्हें  भी  परिचालित

 के  विषय  में  काफी  परिवर्तन  किये  गये  हैं  । कर  तो  यह  अन्य  माननीय  सदस्यों  के

 जो  प्रवर  समिति  में  नहीं  उपयोगी  प्रॉस्पेक्ट्स  के  सम्बन्ध  में  जो  मुख्य  परिवहन

 होगा  |  किये  गये  वे  विधेयक  की  अनुसूची
 २  के

 साथ  पढ़ने  पर  खंड  ५०  से  ve  तक  में  दिये
 श्री  सी०  डॉ०  देशमुख  :

 जो  सुझाव

 हुए  हैं  ।  यट  अनुसूची  समवाय  अघिनियम  की
 मुझे  प्राप्त  हुए  मत  उन  के  बारे में  कोई

 वर्तमान  धारा  ३  के  स्थान  पर  रखी  गई  है
 निर्णय  नहीं  किया  ।  में  अभी  कुछ  विषयों  के

 सम्बन्ध  में  चर्चा  कर  रहा  हूं
 ।  सम्भव हैं  कुछ

 और  इसमें  कम्पनी  के  ATTA FST  में  भविष्य

 में  जिन  विशेष  बातों  को  बताना  पड़ेगा  उनकी
 समय

 बाद  में  ऐसा  कर  सकेगा  ।  प्रभी  मेंने
 संख्या  काफी  बढ़ा  दी  गई  हूं  ।  उदाहरण

 केवल  थोड़े  से  सम्बन्धित हितों  की  राय
 के  लिए  विधेयक  के  MATIX  अब्  यह

 सुनी है  |

 बयक  हूं  किं  जनता  को  fad  गये  प्रॉस्पेक्टस
 ह

 मुझे  ara  हं  कि  यदि  माननीय  सदस्यों  में  विश्लेषकों  के  विचारों  को  पुनः  छापने  से

 को
 वाद  विवाद  में  श्रपनी  बातें  करने  के  लिए  पुर्व  उनकी  स्वीकृति  ले  ली  जाय  आर  जिन

 मेरे  भाषण  से  कुछ  सहायता  मिल  सकती तो  कम्पनियों  प्रबन्ध  प्रबन्ध-ग्रशिकर्ता  करते  हों

 प्रिये  भाषण  की  एक  प्रति  भी  बांट  दूंगा  ।  उनके  प्रबन्ध  अभिकरण  की  प्रदत्त  पूंजी  भी

 मेरा  इस  विधेयक  के  मुख्य  उपबन्धों  के  बता  दी  जाये  ।

 सम्बन्ध
 में  कुछ  मूल  सिद्धान्तों के  स्पष्टीकरण

 इसी  प्रकार  कम्पनी  कीं  उन्नति  करने
 का

 विचार  है  ।  यह  परिवर्तन  कम्पनी  विधि
 वाला  कम्पनी  की  दौर  से  जो  संविदा  करे  या

 के  निम्नलिखित  पहल ओं  के  सम्बन्ध  में  किये
 जिन  संविधानों  को  उसका  करने  का

 गये  हैं
 :

 विचार  उन  सब  महत्पूर्ण  संविधानों  को

 कम्पनी  की  निर्माण  तथा  उसे  पड़ेगा  |

 कम्पनियों
 का  पूंजी  सम्बन्धी  ढांचा ;  अंगों  के  आवंटन  के  सम्बन्ध  में  नये

 बन्ध  जारी  करने की  मंडी  की  व्यवस्था कम्पनी  की  बैठक  तथा
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 में  सुधार  करने  के  लिए  बनाये  गये  हैं  इसमें  इन  में
 यह

 दिया  हुआ  है  कि  भविष्य  में  महा  सभा

 अंधों  के  आवंटन  के  लिये  प्रार्थनापत्र  देने  तथा  किस  स्थान  पर  ,  किस  समय  तथा  किस  प्रकार

 मई  पूंजी  के  लगाने  बालों  कौर  इनकी  से  प्रायोजित  की  जायगी  |  इस  सदन  के  जो

 भूति  देने  बालों  को  दिये  जाने  वाले  कमीशन  सदस्य  वकील  हैं  वह  इस  बार  को  जानते  हैं

 को  विनियमित  करने  के  सम्बन्ध  में  तरी के  शौर  fe  वर्तमान  समवाय  विधि  में  इस  गात  के

 उसका  ढंग  बताया  हैं  ।  समवाय  रचना  से  कारण  बहुत  अधिक  मुकदमे  बाजी  होती  है  ।

 सम्बन्धित  सामान्य  शीर्षक  के  अधीन इन  सब  विधेयक  के  उपबंधों  में  वर्तमान

 उपबंधों  का  प्रभाव  निदेशकों  शौर  समवाय  तारों  को  दूर  करने  तथा

 कारियों  तथा  अंशधारियों  के  बीच  समानता की  संवृद्धि  से  सम्बन्धित  ग्न्य  व्यक्तियों  पर

 राज  से  अधिक  ¢ Tata  की  भावना  स्थापित  बनाये  रखने  का  प्रयत्न  किया  गया  है

 =
 2  ।  इसके  साथ  ही  ्  नियोज॑कों  झर  कम्पनी  की  बठक  में  मतदान

 को  नवीन  विषय  के  भ्राता  रिक  मूल्य  को  अधिक  प्राधिकार  के  प्रयोग  करने  के  सम्बन्ध  में  भी

 भ्रच्छे  ढंग  से  मूल्यांकन  करने  की  fea  में  अस्पष्टता दूर  की  गई  है  ।

 रखना हूँ  ।  मेरे  लिये  ag  बताना  झ्रावश्यक नहीं

 है  कि  उक्त  उपबंधों  के  परोक्ष  में  प्रकटीक रण  इस  में  दो  महत्वपूर्ण  परिवेश  किये  गये

 का  सिद्धान्त  झ्राशावान  नियोजकों  के  हितों  का  हें  ।  एक  तो  असाधारण  संकल्पों  को  समाप्त

 समुचित  संरक्षण  अथवा  समवाय  के  उचित  करता  है  तथा  महासभा  की  बैठक  के  लिये

 संचालन  की  श्रावस्ती  देता  है  अथवा  नहीं  ।  सूचना  देने  की  चौदह  दिन  की  अवधि  को

 बढ़ाकर  इक्कीस  दिन  कर  दिया  गया  है  । लेकिन  मुझे  विश्वास  हैं  कि  माननीय  सदस्य  यह

 बात  मानेंगे
 कि  सारभूत  जानकरी  भविष्य  में  कम्पनी  संकल्प  सामान्य  था

 करण  इस  दिशा  में  पहला  कदम  हे  ौर  fara  संकल्प  होंगे  |

 किसी  भी  प्रकार  से  उसे  निजी  उद्योग

 अथवा  उसके  संबद्ध कों  पर  ग्र नू चित  बोझ  थोपने  अब  हम  कम्पनी  के  लेखा  तथा  लेखा  परीक्षा

 वाला
 नहीं

 कहा  जा  सकता  |  पर  बन्ध रात  हैं  ।  इस  विषय  के  तथा  लेखा  शिक्षकों

 की  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  उपबन्ध  खण्ड  284 से
 दूसरे  विषय  &  सम्बन्धित  सर्वाधिक

 २१८  तक  के  खण्डों  में  हें  ।  इस  में  कम्पनियों की
 महत्वपूर्ण  परिवर्तन  अर्थात्‌  समवाय  की  पड़ीं

 का  खाका  विधेयक  के  खण्ड  WE  श्र  ८२  में
 स्थिति  स्पष्ट  करने  का  सिंद्धान्त  दिया  gar  है

 जिस  के  अनुसार  कम्पनियों  को  सन्तुलन दिया  गया  है  ।  उसमें  उपबन्ध  है  कि  भविष्य में
 लाभ  तथा  हानि  सम्बन्धी  लेखों  के  बारे  में

 सेवायों  की  भ्रंश  पूंजी  दो  प्रकार  की  अर्थात
 वह  सुचना  देना  श्रयेक्षित  है  जिस  से

 अंश  पु  जी  और  अधिमान्य  पूंजी  होना  चाहिये
 कम्पनी  की  वास्तविक  वित्तीय  स्थिति  तथा

 कौर  मत  देने  का  अधिकार  केवल  प्रथम  प्रकार
 इस  के  कार्यों का  पता  लग  सके  |  हमारे  कानून की  पूंजी  रखने  वालों  को  दिया  जाना  चाहिये  ।

 अनुपात  की  दुष्टि  से  अत्यधिक  मतदान
 के  झ्रनुसार  सन्तुलन  यत्र  का  एक  निश्चित

 अधिकार  भी  समाप्त  कर  दिये  जायेंगे  ।
 फॉर्म  होता  है  ।  स-तूफ़ान  पंत्र  का  परिवर्तित

 फॉर्म  अ्रनुसुची  ६  के  भाग  १  में
 दिया

 gem  है

 इस  के  बाद  हम  कम्पनी  की  बैठकों  तथा  श्र  लाभ  तथा  हानि के  लेखे  के  वारे  में

 प्रक्रिया  सम्बन्धी  उपबन्धों  पर  ad  हैं  ।  ये  विस्तृत  बातें  उस  अनुसूची  के  भाग  २  में  दी

 १५८  से  १८९  तक  के  खंडों  में  दिये  हुए  हैं  a  हुई  इस  विषय  पर  समवाय  विधि
 समिति
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 की  सिफारिशें  अ्रघिकतर  इसे  लेखा  व्यवसाय  से  समवाय  REKk,  में

 प्राप्त  परामर्श  पर  आधारित  हैं  ।  समय  पर  इन  खण्डों  के  उपबन्धों  का  आभास  था

 हम  प्रवर  समिति  के  समक्ष  या  दो  बातों  ५र  इन  नये  खण्डों  के  अ्रन्तगंत  केन्द्रीय  सरकार

 स झपने  विचार  रखेंगे  जिन  के  स्वीकार  कर  लियें  उपयुक्त  मामलों  में  जांच  पड़ताल  कर  सकती  ठ

 जानें
 से

 इस  विधेयक
 के  उपबन्धों में  कुछ  कौर  जब  कम्पनी  इस  के  सदस्यों  के  feat  के

 छोटे  से  परिवहन  करने  ast  इस  विषय  में  प्रतिकूल  अ्राचरण  करे  तो  न्यायालय  से  इस  का

 प्रति समाधान  भी  करा  सकती  है  ।  अ्रंशधास्थों हमें  लेखा  व्यवसाय से  जो  सहायता मिली  है

 उस
 के

 लिये  में
 उन

 की  सराहना  करता  हूं  द्वारा  जांच  करवाने  या  न्यायालय  से  सहायता

 में
 समझता

 हुं  कि  इन  से  संयुक्त स्कन्ध  समवाय  लेने  के  अधिकारों  में  शुद्धि
 कर  दी

 गई  है
 ।

 द्वारा  अच्छी  वित्तीय  प्रयासों  का  विकास  किया

 खण्ड  २३१  से  २३४  तक  के  खण्डों  में
 जायगा  कौर  इन  से  भविष्य में  कम्पनी  लेखों

 की  परीक्षा  उच्चतर  स्तर  पर  की  जा  सकेगी
 कुछ  परिस्थितियों  में  कम्पनी  के  al  के

 स्वामित्व  की  जांच  करने  के  अधिकार  दिये

 इस  के  बाद  खण्ड  ok  से  २१८  तक  के
 हुए  इन  के  झ्रनुसार  निरीक्षक

 सम्बन्धित  प्रबन्ध  प्रभाकरण  फर्मों  या  कम्पनियों खण्ड  aid  हें  जिन  में  लेखा  परीक्षकों  की

 कृत्य  तथा  अधिकारों  का  तथा  उन्हीं  प्रबन्ध  श्रभिकर्ताश्रों  के  प्रबन्ध  के

 ३४ उल्लेख  है  |  थे  उपबन्ध  इसलिये  हैं  कि  लेखा  अन्तर्गत  कम्पनियों  से  भी  झ्रावश्यक  सुचना

 परीक्षक  स्वतंत्र  रूप  से  तथा  न्यायनिष्ठ  मांग  सकता  है  ।  कुछ  ह्वील  के  मामलों  से  यह

 पता  चला  कि  निरीक्षकों  को  अधिक  अधिकार
 पूर्वक  काम  कर  सकें  ।  लेखा  परीक्षकों  में

 दिये  जाने  चाहिये ं। व्यावसायिक  योग्यता  होनी  चाहिये  श्र  उन्हें

 निष्पक्षतापूर्वक  स्वतंत्र  रूप  से  काम  करने  में

 होना  चाहिये  ।  इस  विधेयक  के  उपबन्धों  खण्ड  २३६  से  ३०६  तक  के  खण्डों  में

 का  एसी  दायें  उत्पन्न  करना  है  जिन  के  कुछ  बातों  की  व्यवस्था  उन  में  से  पहिली  तो

 लेखा  परीक्षक  लीना  किसी  भय  या  स्वतंत्र  संचालक  बोड़ें  की  रचना  है  जिस  में 4

 प्रबन्धकों  तथा  अंशधारियों  प्रतिनिधि पक्षपात  के  अपने  सं विहित  कृत्य  कर  सकेंगे  |

 होंगे  शौर  उस  में  प्रबन्धकों  का  अंशधारियों  पर

 अरब  में  कम्पनियों  के  कार्यों  के  निरीक्षण  कोई  प्राय  नहीं  होगा  ।  दूसरी  बात उस  में

 तथा  जांच  पड़ताल  करने  के  प्रश्न  पर  जाता  कुछ  सक्रिय  व्यक्तियों  जो  कि  करनी  के

 हूं  ।  वर्तमान  समवाय  विधि  के  इसी  पहलू  की  काम  के  लिये  पर्याप्त  समय  दे  सकते

 सब  से  अघिक  आ्रालोचना  हुई  है  ।  खण्ड  RzE  लकों  के  रूप  में  चुने  जानें  के  सम्बन्ध  में  हैं
 ।

 से  खण्ड  २३०  तक  के  खण्डों  के  अनुसार  तीसरी  बात  सं  चा  लकों  ढारा  प्रबन्ध  अभिकर्ता त्रों

 कम्पनियों  के  कार्यों  की  जांच  पड़ताल  करने  के  पर  जहां  कम्पनी  का  प्रबन्ध  इन  के  ही  हाथों

 मामले  में  केन्द्रीय  सरकार  तथा  ग्रंदधारियों  में  हो  नियंत्रण  रखने  के  बारे  में  है  तथा  चौथी

 के  अधिकार बढ़  जायेंगे  |  खण्ड  ३६७ से  बात  संचालकों  द्वारा  भ्रघधिकार  का  दुरुपयोग

 किये  जाने  को  रोकने  के  बारे  में  है  । २७७  तक  के  खण्डों  में  सुप्रबन्ध  के  मामलों  में

 न्यायालय  द्वारा  दी  जाने  वाली  सहायता  का

 उल्लेख  है  और  इन  में  इंग्लैण्ड  के  समवाय  गत  अनुभव  से  यह  मालूम  हया  है  कि

 अघिनियम  tea,  की  धारा  २१  के  ऋण  ठेके  सम्पत्ति  को

 समनुरूप  नये  सिद्धान्त  रखे  गये  हैं  ।  भरतीय  पट्ठे  पर  देने तथा  ऋण
 के  Gaara BT Ft करने  की
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 तारीख  में  वृद्धि  करने  तथा  कम्पनी  की  कौर  से  अ्रभिकर्ताश्रों  की  नियुक्ति  की  उन  के

 ऋण  लेने  के  अधिकारों  पर  कुछ  अधिकार  तथा  उधार

 अवद्य  होना  चाहिये  |  इन  उपबन्धों  से  बड़ा  ऋण  ठेके  करने  तथा  क्रय  करने  के  सम्बध

 वाद-विवाद  उत्पन्न  हो  गया  है  कौर  प्रबन्धकों  में  प्रबन्ध  ऑ्रभिकर्ताश्रों  के  अधिकार  झर

 का  यह  कहना  है  कि  श्रत्ततोगत्वा  ये  कम्पनियों  कृत्य  दिये  हुए  हैं  ।  इस  प्रस्तावित  सुधार  का

 के  हितों  के  प्रतिकूल  सिद्ध  होंगे  ।  में  प्रवर  अभियान  इन  मामलों  पर  प्रबन्ध  अभिकर्ताओ्रों

 समिति  की
 feat

 का  पहिले  से  ही  भ्र तु मान  को  दिये  गये  अधिकारों  विशेषकर  द्वितीय

 महीं  लगाना  चाहता  ।  हम  ईमानदारी  से  fara  युद्ध  आरम्भ होने  के  बाद  से
 उत्पन्न

 किये  जाने  वाले  व्यापार  पर  श्रनावइ्यक  दुरुपयोग  को  रोकना  है  ।  सरकार  समवाय

 प्रतिबन्ध  नहीं  लगा  ना  चाहते  |  हम  तो  अधिकार  विधि  समिति  की  इस  राय  से  सहमत  है  कि

 के  दुरुपयोग  तथा  भ्रष्टाचार  को  रोकना  देश  की  वर्तमान  श्रमिक  स्थिति  को  ध्यान  में

 चाहते  भ्र ौर  हम  कम्पनियों  के  व्यवस्थित  रखते  हुए  प्रबन्ध  अभिकरण  कुछ  समय  तक

 तथा  ईमानदारी  से  किये  जानें  वाले  प्रबन्ध  में  लाभकारी  रहेगा  कौर इस  प्रणाली  में  जो

 रुकावट  नहीं  डालना  चाहते  ।  में  इस  मामले  बुराई  घुस  हैं  उन्हें  दूर  कर  देने  से  यह

 गेर  सरकारी  उपक्रमों से  लाभ  उठानें  के  मामले किये  जानें  वाले  भ्रभ्यावेदनों  पर  विचार

 करने  के  लिए  तय्यार हूं  ।  में  चाहता हुं
 कि  में  प्रभावी  साधन  होगा  ।  यह  विचार  इतिहास

 इस  पर  पूर्ण  रूप  से  विचार  किया  जाय  कौर  तथा  परम्परा  आधारित  नहीं  है

 अपितु  हमारे  व्यापार  तथा  उद्योग  के  वर्तमान
 मुझे  आदा  है  कि  प्रवर  समिति  इस  पर  पूर्ण

 रूप  से  करेगी  ।  ढांचे  के  निरपेक्ष  विश्लेषण  पर  आाधारित  है

 तथा  समवाय  विनियोजन  तथा  समवाय
 इस  चालू  वाद  विवाद  में  दो  उपबन्धों  को

 वित्त  से  जिन  का  परस्पर  बड़ा  गठरी  सम्बन्ध
 आवश्यकता  से  अधिक  महत्व  दिया  गया  है  |

 जो
 कमियां  हूं  उन  को  दूर  करने  में  समय इन  में  से  एक  खण्ड  २५८  है  जिस  का सम्बन्ध

 लगेगा  |  इसलिये  इस  प्रणाली  में  से  इन
 *संचालकों  की  आर्य  सीसा  से  है  तथा  दूसरा  खण्ड

 २५३  है  जो  इस  सम्बन्ध  में  है  कि  कोई  व्यक्ति
 बुराइयों  को  शीघ्र  दुर  करना  झ्रावस्यक  है

 जिस से  कि  भविष्य  में  यह  गैर  सरकारी उद्योग
 कितनी  कम्पनियों  में  संचालक  बतन  सकता  है  |

 के  विकास  में  प्रश्न  कार्य  कर  सके  ।  सदन  के
 खण्ड  R45  इस  विषय  में  इंग्लैण्ड  के  कानून  के

 सामने  इन  के  विनियम  तथा  नियंत्रण  कौर
 समान है  ।  कोई  व्यक्ति  २०  कम्पनियों  का

 ईमानदार  श्रभिकर्ताश्रों  की  झगुआाई  के  बीच
 संचालक  हो  सकता  ऐसा  इसलिये  किया

 सन्तुलन  बनाये  रखने  की  समस्या है  |  यहां  सब
 गया है  कि  ये  संचालक कम्पनी  के  कामों  में

 अधिक  ध्यान  दे  सकें  ।  समवाय  विधि  समिति
 बातों  के  विस्तार  में  नहीं  जाया  जा  सकदा  |

 की  रिपोर्ट  में  ये  सब  पहलू  पुरी  तरह  से  दिये
 किन्तु  इस  विधेयक  के  इस  site  के  अन्तर्गत

 जो  उपबन्ध  हें  उन  में  उचित  सामंजस्य  है  ।

 हुए  हू  यह  प्रवर  का  काम  होगा  कि

 वह  सदन  द्वारा  सुझाव  दी  गई  बातों  को  ध्यान  कब  में  आप  को  यह  बताना  चाता  हुं

 कि  भविष्य  में  समवाय  अधिनियम  की
 में  रखते हुए  इन  पर  यथा  समय  में  उचित

 feria  के  बारे  में  हम  ने  क्या  सोच  रखा  है  । विचार  करे  शौर  अपन  सुझाव दें  |

 विधेयक  के  खण्ड  ३०७  से  ३५€  तक  के
 समवाय  सम्बन्धी

 विधान  के  एक  विशेषज्ञ

 खण्डों  में
 संचालकों  के  मुकाबले  में  प्रबन्ध  के  कप  आनुसार  समवाय  विधान  झ्राधुनिक
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 प्रणाली  को  संतोषजनक  ढंग  से  चलाने  के  उद्योग  के  मुख्य  केन्द्रों  में  प्रादेशिक  कार्याल

 लिए  तथा  सक्षम  सैनिक  सेवा  की  होंगे  जिन  के  द्वारा  वह  समवाय  अधिनियम

 रास्ता  होती  |  इस  के  लिए  की  कार्याऩ्वित  का  प्रभारी  होगा  ।  संभवत

 पालिका  को  प्रभावपूर्ण  अधिकर  प्राप्त  होने  स्कन्ध  सेवायों  के  रजिस्ट्रार  इस  केन्द्रीय

 चाहिएं  शर  जो  संगठन  इस  अ्रधिनियम  की  संगठन के  प्रत्यक्ष  नियन्त्रण  में  रहेंगे  ।  यह  संगठन

 कर्यास्थति  के  लिए  उत्तरदायी है  उसे  भी  इस  समय  बनाया  जा  रहा  हैं  श्रौर मझे  इरादा  हैं

 पर्याप्त  अधिकार  मिलने  चाहिएं  ।  म  इन  कि  जब  यह  पूर्णतया  स्थापित  हो  जायगा  तो

 दीवारो ंसे  सहमत  कौर  इसलिए  इस  प्रकार  इस  से  प्रशासन  में  एक  महत्वपूर्ण  सुधार

 प्रशासनिक  संगठन  की  रचना  के  महत्व  को  होगा  ।

 भला  प्रकार  से  समझता  हं  ।  समवाय  विधेयक  मं  इस  विधेयक  द्वारा  किय  जाने  वाले

 में  इस  विधय  पर  कोई  विशेष  उपबन्ध  नहीं  है
 सुधार के  बारे  में  बहुत  संक्षिप्त सा  वृतान्त

 किन्तु  कि खंड  xtc  में  एसा  उपबन्धित  आप  के  सम्मुख  रख  पाया  हूं  ।  इस  सुधार  के

 केन्द्रीय  सरकार  सेवायों  के  रजिस्टर  करने  के  उद्देश्य  समवाय  विधान  समिति  की  feats  के

 कार्य  के  लिए  रजिस्टर  शर  afar  परा  १६  में  दिये हुए ह
 ।

 योजना  आयोग  के

 रजिस्ट्रार  नियुक्त  कर  सकती  ।  सरकार  दादों  निजीਂ  उपक्रम  के  लिए  एक  नवीन

 समवाय  विधान
 समिति

 की  यह  सिपारिश  यगਂ  का  सूत्रपात  हो  रहा  उसे  एक  नय  कत्तव्य

 पहले  ल्  मात  चूको  ह ैहै  कि  संयुक्त  स्कन्ध  को  संभालता  है  कौर  देश  के  महान  हितों  के

 समुदायों  के  प्रशासन  के  जो  समक्ष  भ्रवशासन  की  एक  नई  संहिता  को

 उस  न॑  राज्य  सरकार  को  सौंप  रखा  था  उसे  स्वीकार  करना  है  ।

 स्वय  सवाल  ले  ।  पुन संगठन  सम्बन्धी  हमारी

 योजना में  यह  हमारा हमारा  प्रथम  अ्रावश्यक  पग  था  |  इस  दृष्टि  समवाय  विधि  की  मूल

 इस  बात  पर  विचार  करने  की  है  कि उद्देश्यों  तथा  कारणों  के  विवरण  में  इस  बात

 को  व्याख्या  की  गई  कि  यद्यपि  समवाय  विधान  विनियोगकर्ताओं  तथा

 कर्तोग्रों  के  बीच  सुसंगठित  सम्पकं  स्थापित समिति ने  केन्द्र  नये  अधिनियम के  अ्रन्तर्गत

 करने  के  लिय  संगठित  व्यापार  के  प्रबन्ध  के एक  सं विहित  प्राधिकार  की  -  स्थापना  की

 सिपारिश  की  जो  समवाय  विधान  को  लाग
 ढांचे  तथा  ढंगों  में  सम्भवत  कितना  समायोजन

 कर  सके  तथा  अन्य  सम्बद्ध  कृत्यों  का  निवंहन
 किया  जा  सकता  है  ताकि  निम्न  उद्देश्यों  की

 प्राप्ति  हो  :--(१)  सुसंगठित  व्यापार  की
 कर  जसा  कि  पंजी  fata  नियन्त्रण

 कार्यकुशलता  वृद्धि  हो  सके  जो  कि  स्वीकृत
 श्रेष्ठि  चत्वरों  का  किन्तु  जब  इस

 मानों  द्वारा  मापी  जाती  (२)  प्रबन्ध-कुश प्रयोजन  के  लिए  केन्द्रीय  विधान  पारित  किया
 लता  तथा  fafaatraatat  के  न्यायसंगत

 गया
 तो  सरकार ने  सोचा  कि  अभी  तक  ऐसे  अधिकारों  में  सामंजस्य  स्थापित  हो  सके

 संगीत  की  ही  रचना  होनी  चाहिये  जो  सीधा  2
 न्  )  साहूकारों  तथा  उत्पादन  तथा  वितरण

 सरकार  के  प्रशासकीय  नियन्त्रण  के  श्रन्तर्गंत
 में  wey  संभागियों  के  feat  का  यथोचित

 हो  और  इसे  एक  सं विहित  निकाय  बनाने  का  संरक्षण  हो  तथा  (४)  जिस  ढंग  से

 विचार  अभी  स्थगित  रखा  जाये  |  इस  निश्चय  इस  देश  म  संगठित  व्यापार  संस्थाएं  काम

 के  अनसार  अर्थिक  मामलों  के  विभाग  के  करती  हैं  उस  से  श्रम-संपर्कों  सहित  सामाजिक

 अस्तगत
 एक  केन्द्रीय  संगठन  की  स्थापना  नीति  के  अन्तिम  ata  की  प्राप्ति  में  बाधा

 का कर दी  गई  है  ।  इस  संगठन  के  व्याप  | कि है  ६  म  पड़कर  सहायता मिल  सके  |
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 सी०  डी०

 माननीय  सदस्य  इस  बात  की  श्लाघा  का  कोई  उपबन्ध  संस्थापकों  तथा  प्रबन्धकों

 करेंगे  कि  विधेयक  में  निहित  मूल  समस्या  की  स्वतंत्रता  को  अनुचित  रूप  से  सीमित

 इस  प्रकार  निजी  तथा  सामाजिक  feat  का  करता  है  ।  उन्हें  यह  भी  बताना  आवश्यक

 सन्तुलन  करती  है--यह  एक  ऐसी  समस्या  है  होगा  कि  इन  उपबन्धों  में  से  किस  में  उचित

 जिसे  सुलझाना  कभी  भी  सरल  नहीं  तथा  संशोधन  किया  जा  सकता  है  तांकि  ऐसी

 समवाय  विधि  के  मामले  में  यह  भी  हमारी  आधिक  तथा  सामाजिक

 हो  गई  है  ।  समवाय थों  के  नीति  कौ  श्रावश्यकताशओं  के  अनुकूल  बनाई

 विनियोगकर्ताप्रों  तथा  प्रबन्धकों  में  वर्षों  में  जा  सके  ॥

 बने
 तथा  उलझे हुए  सम्बन्धों से  यह  समस्या

 कठिन बनी  है  यह  स्वीकार  करता  हूं  कि  विधेयक

 के
 केवल  कुछ  उपबन्धों  की  ही  नहीं  अपितु

 सारे  विधेयक की  जांच  तथा  परीक्षण

 हितों  के  इस  वर्गीकरण  में  किसी  भी
 जा  सकता है

 ।  में
 पहले

 भी
 कई  बार  बता  चुका

 हूं  किम
 प्रवर

 समिति  से  ara  करता हूं
 कि एक  पक्ष  को  ले

 कर  उस  दृष्टि  से  विधेयक

 में  टूटी  निकालने  का  प्रयत्न  करना  काफी  वह  यथोचित समय  हमारा  पथप्रदर्शन  कर  के

 सरल  होगा  |  परन्तु  विधेयक  पर  विचार  हमारी  सहायता  करे  ।  इस  के

 at  इस  स्थिति  मेँ  जब  कि  हमारा  सम्बन्ध  यदि  ag  उचित  समझे  तो  समस्त  सम्बन्धित

 इस  में  सन्निहित  मूल  सिद्धान्तों  से  में  यह  व्यक्तियों  के  विचार  हमें  विशिष्ट

 सुझाव  देने  का  साहस  करता  हुं  कि  हमें यह  बात  रूप
 से  यह  बताये कि  हम  निजी  तथा  सामाजिक

 aaa  ही  ध्यान  में  रखनी  चाहिये  कि  विधेयक  feat  बीच  उत्तम  सन्तुलन  किस  प्रकार

 को  विस्तृत  दृष्टिकोण  से  देखने  की  आवश्यकता  प्राप्त  कर  सकते  हैँ  ।  रचनात्मक

 = >  ।  कम  से  कम  इस  समय  हमें  किसी  at  नीति  का  विषय  यह  निर्धारित  है  कि

 प्रकार  के  विवरण  को  देखते  हुए  सम्पूर्ण  चित्र  व्यापार-प्रबन्ध  में  श्रसोमाजिक  कारकों

 को  नहीं  भूल  जाना  चाहिये  ।  बाद  में  हमें  बंघ  व्यापार-कार्यों  कीਂ  स्वतन्त्रता  को  अनुचित

 रूप  से  सीमित  किये  किस  प्रकार विधेयक  के  प्रत्येक  खण्ड  का  विस्तृत  अध्ययन

 करने  का  पर्याप्त  अवसर  प्राप्त  होगा  ।  फिर  न्त्रित  किया जा  सकता  है  ।  में  यह  आशा  करने

 का  साहस  करता  हूं  कि  हम  aa  के  लिये भी  में  झपने  माननीय  मित्रों को  सुझाव  दूंगा

 कि  यदि  बाद  में  उन्हें  ऐसा  महसूस होता  है  अपनी  अपनी  विचारधाराश्रों  कों  महत्व  न

 fr  विधेयक  में  कुछ  मामलों  में  सामाजिक  दे  कर  सहमत  होना  तथा  ध्  समक्ष  उंहरश्य च्

 हितों  समवाय-प्रदत्त  की  सुरक्षा  का  की  प्राप्ति के  लिये  महत्वपूर्ण  सहयोग  देना

 पर्याप्त  उपबन्ध  नहीं  तो  वे  केवल  मेरा  सम्भव  होगा  ।  कुछ  भी  यह  अत्यधिक

 ध्यान  ही  इस  आकर्षित  न  कर  सकेंगे  महत्वपूर्ण  बात  है  कि  हम  विधेयकਂ  की  प्रगति

 अपितु  वे  यह  भी  सुझाव  दे  सकेंगे  कि  प्रमापों  को  को  qe  बना ने  के
 लिए

 इस  सदन  में  यथासम्भव

 दूसरी  तौर  अधिक  झुकाये  बिना
 इस  में  कितना  कार्यवाही  करें

 उपबन्ध  किया  जा  सकता था  ।  इसी  प्रकार  में

 उन  साननीय  सदस्यों  से  जिन  का  दृष्टिकोण  विधेयक  वह  प्रथम  व्यापक  प्रयत्न है  जो

 भिन्न  हो  निवेदन  करता  हुं  कि  यथोचित  समय  दीर्घकालीन  जांच  पातालों  कार्य  वासियों
 पर  यह  कहना  ही  पर्याप्त  न  होगा  कि  विधेयक

 के  मारी
 व्यवस्था  के  निजी
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 में  कोई  सन्देह  नहीं  है  कि  वे  यथोचित  समय  में क्षेत्र के  मौलिक  पुनः संगठन  के  बारे  में  किया

 गया है
 ।  भूतकाल  में  प्रायः  हम  ने  विधान  अरपना  सहयोग  दे  सकेंगे  ।  इस  प्रकार  सुझाये

 मण्डल  में  तथा  उस  के  बाहर  निजी  क्षेत्रों  की  गये  नामों  को  सम्मिलित  करना  सम्भव  नहीं

 समाज-विरोधी  कार्य  वासियों  की  शिकायत  की  विजयकर  जब  कि  एक  का  सम्बन्ध  दल  से  है

 है  LAAT
 ATT  इस  बात

 का  संकेत
 करने  में

 श्र  दूसरे  मेरा  विचार  विरोधी  दल

 पीछे  नहीं  रहे  हे ंकि  इस  का  वीं  मान  प्रसंगठित  से  ।

 रूप  इस  के  लिए  कितना  कठिन  बना  देता  है

 fa  देश  के  थिक  विकास  में  अपने  कायें को
 एक

 माननीय  सदस्य  :  स्वतन्त्र  |

 पर्ण कर  सके  wa  जब  कि  निजी  क्षेत्र  को  उपाध्यक्ष  महोदय :  संबंधित  दल  |

 gated  करने  के  लिए  यह  व्यापक  प्रयत्न

 श्री  सी०  डी०  च्च्, दशमख कि  यहां  दल-सदस्यों
 किया  गया  तो  यह  इस  सदन  में  हम  सब  पर

 निभा है  कि  हम  यथासम्भव थोड़े  समय  में
 तथा  संबन्धित  दलों  में  एक  प्रकार  का

 इस  प्रयत्न  को  पूर्ण  करने  में  सहायता  दें
 ।  मुझे

 अनुपात  रखा  जाता  है  ।  प्रत्येक  स्वतंत्र  दल  से

 विश्वास
 हैं

 कि  मुझे  सदन  क ेप्रत्येक भाग  का
 पूछा  गया  है  किਂ  उन  के  नाम  निर्देशन  क्या  हैं  ।

 पूर्ण  सहयोग  प्राप्त  होगा
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  में  स्याल  करता  हूं

 श्री  जोखिम  आत्मा  इस क
 कि  इस  सदन  तथा  va  सदन  के  बीच  में  भीं

 पर्व  कि  श्राप  प्रस्ताव  को  सदन  के  समक्ष  रखें  अनुपात  रखा  जाता है  ।

 क्या  में  यह  सुझाव  दे  सकता  दो  भ्रमण

 व्यक्तियों  के  जो  योग्य  हें  तथा  अधिक  श्री  सी०  डो०  देशमुख :  सदन  प्रौढ़

 उस  सदन  में  भी  ।  अब  कोई  परिवर्तन  करना रचनात्मक  सुझाव  दे  सकते  हूं--डा

 बड़ा  ही  कठिन  है  । लंका  सुन्दरम  तथा  श्री  टेक  चन्द--समिति में

 सम्मिलित  कर  दिये  जायें  ?
 भी  रामचन्द्र  रेडडी  :

 में  यह

 जानना  चाहता  हूं  कि  इत  नामों  को  चुनने में उपाध्यक्ष  महोदय  :  एक  सुझाव  प्रस्तुत

 ।  परन्तु  मेँ  पहिले  प्रस्ताव  को  सदन  में  क्या  प्रक्रिया ग्रहण  की  गई  थी  ।  में  माननीय

 रखूँगा  ह  संसद्‌  मंत्री  से  ole  उन  सिद्धान्तों  को

 चाहता  हूं  जिन  का  पालन  समिति  केਂ
 विधेयक  को  प्रवर  समिति  को  सौंपने  का  लिये  इन  नामों  के  चुनने  में  किया  गया  था  ।

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मेँ  नहीं  जानता  ।

 उपाध्यक्ष महोदय  :  उन  दो  नामों  ar  जहां  तक  यहां  प्रस्तावक  का  मैं

 ar IITT
 gat  माननीय  मंत्री  विचार  कर  केवल

 उन  से
 पूछा

 सकता  हूं
 ।

 वह  मंत्री  इस “5
 ot संकते  शर  ध्यान  देंगे  तथा  सदन  को  बतायेंगे  |

 किसी  डी  बैशाख  :
 यह  नामावली  समिति  में  माननीय  प्रस्तावक  के

 पर्याप्त  मात्रा  में  विचार  कर  के  संसद  कार्य  मंत्री  रिक्त  ३२  सदस्य हैं
 ।  सामान्यतः  प्रथा  यह  है

 के  परा मद् यं  से  बनाई  गई  है  ।  जिन  माननीय  कि  प्रवर  समिति  में  सम्मिलित  किसी  भी

 सदस्यों  के  नामों  का  उन्हों  ने  सुझाव  दिया  वे  सदस्य  को  कुछ  असाधारण  मामलों  को

 बहुत  ही  महत्वपूर्ण  सदस्य
 तथा  मुझे  इस  छोड़  जिन्हें  केवल  समिति

 पर  ही  न  छोड़
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 [  उपाध्यक्ष  महोदय  ]

 कर  सदन  में  भी  विचार  विमर्श  के  लिये  रखना  माननीय  मंत्री  ने  कुछ  उन  मतों  का  निर्देश

 श्रनिवायं  चर्चा  में  भाग  लेने  के  लिए  न  किया  था  जो  राज्य  सरकारों  तथा  अन्य

 बुलाया  जाये  |  स्थानों  से  प्राप्त  हुए  थे  ।  परन्तु  जनमत  संग्रह

 करने  के  उपबन्ध  में  यह  बात  सन्निहित  है  कि

 श्री  बल्लाथरास
 )  :  मेरा  एक  राष्ट्र  से  प्राप्त  हुए  मतों  के  बारे  में  सं सत् सदस्यों

 संशोधन  है  ।  को  अवश्य  बताया  जाये  |  सारे  प्राप्त  मत

 मुद्रित  हो  कर  संसद्‌  के  समक्ष  रखें  जाने  चाहियें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हां  ।  वह  श्रपना  उन  एक  प्रति  सदस्यों  के  पास  होती

 संशोधन  प्रस्तुत  कर  सकते  हँ  ।
 चाहिये  ताकि  वे  उन  का  अध्ययन  कर  सकें

 अर  अरपना  सर्वोत्तम  मत  प्रकट  कर  सड़क  |

 श्री  बल्लाथरास  :
 में  प्रस्ताव  करता हूं  :

 ०५ “'चिधेयक पर
 पर  ३१  जूलाई  १६४५४

 विस्तृत  बातों  में  जाये  में  यह

 तक  राय  जानने  केਂ  लिये  इसे  कहुंगा  कि  यह  समवाय  विधि  बड़ा  ही  प्रविधिक

 परिचालित  किया  जाये  ।'  विषय  है  !  माननीय  वित्त  मंत्री  कुछ  सनथ

 यह  कहे  चुके  हैं  कि  संसदीय  विधि  में  चि
 जब  में  ने  यह  विधेयक  प्रवर  समिति  को

 केवल  थोड़े  A  वकीलों  को

 सौंपे  जाने  के  सम्बन्ध  में  माननीय  वित्त  मंत्री  की
 तथा  विशेषकर  उन  की  जिन्हें  समवाय  विधि

 पुर्व  सूचना
 तो  मेंने  इस  पर  बहुत  विचार

 का  अनुभव है  या  उस
 में  प्रवीण

 हूं
 ।  यहां  भी

 किया  ।  यह  वह  स्थिति  है
 हम  में  से  कुछ  कील  परन्तु  हम  में  बहुत  से

 = जब  कि  हमारे  स्व  श्रेष्ठ
 विचार  केवल  भावी

 सर्वसाधारण  व्यक्ति  प  ।  ऐसी  स्थिति  में
 प्रारूपण  के  पथ  प्रदर्शन  के  लिए  प्रकट  होती  हें  ।

 श्राप  की  विधि  की  उलझनों  को  हम  प्लस

 EVERY  में  दो  विशेषज्ञ  वकीलों  समझें  ?  ग्रुप  हमरे  द्वारा  जनता  के  मत  से

 जिन्हें  यह  कायें  सौंपा  गया  भ्र पने  प्रतिवेदन  नियुक्त  की  गई  सरकार  हैं  ।  इसलिए  भाप  को

 प्रस्तुत  किये  ।  सरकार  ने  एक  विधि  ऐसी  बनाती  चाहिये  जो  लोक  सरत

 तथा  समझने  में  स्पष्ट  हो  ।
 ज्ञापन  छापा  तथा वह  मत  जानने के  लिये

 राज्य  कुछ  विद्वेष  उद्योगों  तथा
 जब  इस  प्रकार  के  महत्वपूर्ण  मामले  में

 हित संबंधियों  को  भेजा  ।  परन्तु  इसे  परिचालन
 कोई  व्यापक  निर्णय  लिया  जाता  है  ब  हमें

 नहीं  कहा
 जा

 सकता
 ।  प्राप्त हुए  मतों  तथा  यह  देखना  चाहिये  fe  जनता  की  राय  क्या

 उन  के  बारे में  सरकार  के  विचारों के  सेकड़ों  > ्  |  इसी  vera  से  में  नें  अपना  संशोधन

 मुद्रित  पृष्ठ  हूं  जो  wat  तक  सरकार  को  ही
 प्रस्तुत  क्या  है  ।  इस  में  काला पव्य  की  कोई

 ज्ञात हे  °e¥s  में  इंगलिस्तान  की  कोहेन  बात  नहीं  है  ।  यह  सुन  कर  मुझे  बहुत  खश्यी भऋ  होती
 समिति  का  प्रतिवेदन  उपलब्ध  हुआ  ।  &X  में

 है  कि  यह  गरीबों  की  सरकार  है  ।  जब  हम

 समवाय  विधि
 समिति  नियुक्त हुई  ।  १९४२  में

 किसी  के  wets  गर  री  उद्योगों

 उन्होंने  श्रीमती  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  |  उस  के
 को  बढ़ने  चाहते  तो  हमें  यह  कोशिश

 बाद  १९५३  में  यह  विधेयक  हमारे  समक्ष  करनी  चाहियें  कि  मध्यम  बग  तथा  गरीब

 रखा
 जनता  पर्याप्त  पूंजी  एकत्रित  करने  में  पूरा  हाथ

 बटायें  |  राज  कल  तो  इस  देश  के  संयुक्त

 [atte  लॉरेन
 पीटीसी  स्कंध  समंवय  अ्रधिकरत  पूंजीपतियों  द्वारा
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 मवाद  विधेयक  ५३६

 ही  बनाये  चलाया  जाते  || t  घ्नरस्तटा
 7.0  i  नस्र प्रे  पप  उ चो गप तियों  का  बोलबाला

 विधान  द्वारा  पूंजीपतियों  की  पूंजी  की  व्य  कहा  जाता  है  कि  देश  में  औद्योगिक  नेतृत्व
 ao

 अवस्था  का  नियंत्रण  किया  जा  l  को  कर्म  है  ।  बत्ती  जब  तक  अप  सामान्य

 अब  तर्क  इस  व्यवस्था  FT  बहुत
 दुरुपयोग  जनता  को  अलग  बढ़ने  के  लिए  अवसर  नहीं  देंगे

 किया  गया  ।  पूंजीपतियों  ने  अपनी  चारों  तब  तक  श्राप  भ्रमित  कत  त्व  की  पकना

 श्योर  खंदक  खोद  लिया  है
 ।  इतन  खाइयों  कसे  रख  सकते हूं  ?  जब  कभी  सार  राष्ट

 को  मिटाना  चाहते  हैं  ।  में  इस  विद्या  के  कल्याण  पर  अभाव  डालन  वाला  महत्वपूर्ण

 के  उपबन्धों  का  विरोध  नहीं  कर  रहटा  हूं  ।  तथा  aga  विधान  प्रस्तुत  किया  जाता  है

 म  इत  hh  मर्थन  ही  करता  हूं  ।  तब  हमें  उस  के  बारे  में  साधारण  जनता  का

 इस  विधान  के  गम्भीर  महत्व  को
 अभिप्राय  अ्रवव्य  जानना  चाहिये  |  ल

 राज्य  सरकारों  कछ  उद्योगपतियों  तथा
 ध्यान  में  रखते  हुए  में  एक  तौर  बात  कहना

 एकाध  दो  विशेषज्ञ  वकीलों  की  राय  मालम
 हता  हैं  ।  यह  विधेयक  इंगलिस्तान  की  विधि

 प्रतिलिपि  मात्र  है  ।  प्रबन्ध  अभिकरण
 कर  लेनी  पर्याप्त  है  ।  इसी  लिए  मेरा

 प्रणाली  ग्रंग्रेजी  ने  यहां  द्रु  की  ।  तो  इस
 निवेदन  है

 कि  जनसाधारण  की  सम्मति  जानने

 देश  की
 सम्पत्ति

 का  किसी  नक्सा  तरह  शोषण
 के  लिए  इस  विधेयक  को  परिचालित  किया

 करना  चाएते  थ ेप्रे  ।  इस  देश  के  सा मध्य
 जाय  ।  अप  इस  विधेयक  को  प्रवर  समिति  को

 सुरः  a  का  उन्हें  [|  कोई  ख्याल  नहीं  था  ॥  पन  जा  रहे  ह  |  वह  केवल  इधर  उधर  कुछ

 PEEVE  में  समिति  की  सिफारिशों  के  मामल  i  काटछांट  करेगी  |  किन्तु  इस  विधेयक

 अनसार  इंगलिस्तान  के  समाय  अधिनियम
 का  जड़  भी  स्वदेशी  नहीं  है  कौर  न  पेड़  भी  +

 में  व्यापक  संशोधन  किये  गये  ।  इसी  से
 साधारण  जनता  द्वारा  इस  पर  मियामी

 प्रेरणा छे  कर  हम  उन  का  श्रतुकरण  करने  जा
 विचार  किया  जाना  चाहिये  ।

 रहे हे च्  ह  हम  अपने  भ्रनुभव  के  आधार  पर
 शब  इस  विधान  के  गणावगणों के  बारे  में

 ई  स्वतंत्र च चीज़ नहीं  बना  रहे  हैं  ।  हम  उन  के  में  केवल  एक  बात  कहना  चाहता  हं  ।  इस

 ढांचे
 को

 नकल
 ay  रहे  नीं+  की  नहीं  = विधेयक  के  *  २५  हू  ।  केवल  प्रबन्ध

 हमारे  देग  में  योजनाबद्ध  अथ  व्यवस्था  LAMP  के  सम्बन्ध  म  ही  इस  म  ५२  धारा

 घ् का  युग  प्रारम्भ  हो  गया  है  ।  हमारी  योजना  में  सम  कोहेन  श्रफ़ोकी  जांच

 गर  सरकारी  उपक्रमों  को  महत्वपूर्ण  थान  कनाडा  अथवा  श्रास्टेलिय  के  विधान

 दि  >  ।  हमारा  प्रौद्योगिक  विकास  दि  की  नकल  की  गई  है  ।  यदि  इस  का

 सरकारो  तथा  गर  सरकारी  उपक्रमों  की  प्रारूपण  मेरे  हाथ  में  होता  तो  में  इस  के  उपबन्धों

 प्रगति  पर  निर्भर  है  ।  हमारी  कुल  राष्ट्रीय  alae  सरल  तथा  सुलभ  भाषा  में  रखता  ॥

 आय का  कंबल  २  प्रतिशत  हिस्सा  ही  ऐसी  भाषा  प्रयोग  करनी  चाहिये  जो

 सरकारो  उद्योगों  में  लगाया  जाता  ।  क्या  सामान्य  नागरिकों  की  समझ  में  अरसाना  से

 जाय  ।  यदि  इस  विधेयक  की  रचना  हमारे आप  इस  से  सन्तुष्ट  हूं  ?  क्या  द्रव  नहीं  चा  हते

 कि  जनता  झाग  बढ़  कर  किसी  न  क्सी  अपने  नियत  के  आधार  पर  स्वतंत्र  रूप  से

 उपक्रम मं  अंश भागी  हो
 ?  इस  से  गर  सरकारी  की  जाती  तो  वह  इतना  जटिल  तथा  प्रदीर्घ

 उद्योगों  में  लोकतंत्र  वातावरण  पैदा  होता  ।  fag  इर  में

 होगा  ।  इस  समय  इस  क्षेत्र  में  सामान्य  व्यक्ति  आदि  देशों  के  विधानों  की  नकल

 की  बात  कोई
 नहीं  सुनता ।  सर्वत्र  उन्हीं  की गई  है  श्र  इसलिए  वह  जन  साधारण
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 Sane वि  बन  be  ४२

 इ  श्री  वल्लाथरास

 की  समझ  में  नहीं  जाता  में  सरकार  से  है  ।  नेताओं  ने  पिछले तीन  चार वर्षों में  क्या

 किया  है  ?  यह  प्रबन्ध  अभिकर्ता  कौ  हैँ  ?
 प्रियंका  करता  हूं  कि  इस  की  भाषा  को  अधि

 सरल  बनाने  की  कोशिश  की  जाय  |  वे  स्वर्ग  के  देवता  नही ंहे  ।  वे  एक  पद

 पर  झ्रासीन  सामान्य  व्यक्ति  हैं  ।  १९४४

 मेरी  राय  में  तो  इस  देवा  की  झथव्यवस्था
 युद्ध  समाप्त  होने  के  पहले  ही  सरकार  को  इन

 में  से  झ्र भि करण  प्रणाली  हटा
 बुराइयो ंसे  लगा  ।  यह  निदेशक  कया

 देनी  चाहिये  ।  माननीय वित्त  मंत्री  ने  कहा  है  कर  रहै  हैं  ?  «दशकों  कौर  प्रबन्ध  श्रभिकर्त
 रों

 कि  विधि  समिति  की  सिफारिश है  कि  यह  द्वारा  समवाय  की  लूट  में  यह  भी  हिस्सा  बटा

 प्रणाली  जारी  रखी  जाय  ।  किन्तु  में  इस  की  ये  निदेशक  प्रबन्ध  अभिक तस् रों  द्वारा

 उपयुक्तता  की  कल्पना  भी  हों  कर  सकता  |  सिपारिश  किये  गये  व्यक्ति हैं  ।  ये  स्वतंत्र  नहीं

 भ्रंदाधारियों  द्वारा  निर्वाचित  किये  जानें
 श्री  मी०  डी०  देशमुख

 :  में  ने  विधि
 का  उन  का  एक  बढाना  है  ।  वह  कभी  समवाय

 समिति  नहीं  कहा  था  ।  समवाय  विधान  के

 संशोधन  से  सम्बद्ध  विशेषज्ञ  समिति  का  में  ने  की  परवाह  नहीं  करते  हैं  ।  इस  तरह  प्रति

 उल्लेख  किया  था  |
 समवाय  दिवालिया  हो  जाते  ।  लेखा  परीक्षक

 भी  अमिकर्तात्रों के  प्रभाव  में  आरा  जाते  हैं  ।

 श्री  वल्लाधथरास  :  मुझे  खेद  है
 ।

 में  समवाय  इतना  होते  हुए  निदेशकों  दौर  sare

 विधि  समिति  की  शर  निर्देश  कर  रहा  था  ।  अभिक्तात्रों में  झगड़ा  रहता  है  ।  के  यह

 जब  में  ने  इसे  पढ़ा  तो  अनुभव  रा  कि  विधि  में  करने  का  क्या  श्राधार है है  कि  निदेशक

 मौलिकता  नही ंहै  ।  जब  में  मामले  की  अयार  मे  एक  बहुत  ही  उच्च  धरातल  वाला  व्यक्ति  है

 अर  प्रबन्ध  अभिकर्ता  उच्चता  atic  ईमानदारी बहुत  करते  हुए  यायाधीश  को  यह  बात

 की  भावना  से  पूरी  इन  लोगों  ने स्पष्ट  करना  चाहता  हुं  कि  क्या  करना  चाहिये

 रार  नहीं  करना  चाहिये  तो  में  डाइजेस्ट  ग्र भी तक तक  जनता  को  ठगा  है  प्रौढ़  भविष्य  में  भी
 है

 के  पृष्ठ  सोल  कर  कता हूं  एक  भ्रमरी कन  ऐसा  करते  रहेंगे  ।  श्राप  कितना  ही  ईमानदार

 न्यायाधीश  ने  यह  लिखा  एक  भ्रंग्रेज  कौर  उन  पर  पाबन्दियां  लगा  फिट  भी

 =
 स्थायी  पी  इस  तरह  लिखा  है  इसलिये  aug  परिणाम  नहीं  निकल  सकेंगे  ।  लोग  इसे

 तरह  का  काम  करने  के  इरादी  Wa:  उन्हें प्राय  भी  ऐसा  af  ।'  में  वी  इस  तरह

 किस  प्रकार  रोका जा  सकता  है  ।  जो  जिस की बहस  नहीं  करता  हूं  ।  यहां  में  जो  कुछ  रख

 रहा  हं  वहू  सामान्य  समझ  पर  आाधारित a  प्रकृति  वह  बराबर  बनी  अप  चाहे

 मौलिक  निवेदन  है  ।  में  अपने  देगा  की  स्थिति  उसे  बदलने  के  लिये  कितना  भी  ज़ोर  लगा  दें  ।

 कौर  जनता  मनोविज्ञान  समझता  हूं
 चोर  जेल  कटने  के  बाद  भी  अपनी  wea से

 हमारे  देश  के  लोग  प्रौद्योगिक  feata
 बाज  नहीं  अदा  ।  इस  प्रबन्धक  अभिकरण

 ्र  व्यापार  में  पिछड़े  हुए  हैं  ।  द्वितीय  महायुद्ध
 प्रणाली  के  संबंध  में  मेरी  बुरी  धारणा  है  ।  मान

 लिया  में  वित्त  मंत्री  की  दाद  देता हूं में इन  के  हाथों में  बड़े  पैमाने  पर  व्यापार  कौर

 ब्वाय  रखा  गया ॥  Ha:  जो  भी  श्रीया  सनौर  उनसे  स्नेह  भी  करता  हूं  जब  वे  कहते  हूं  कि

 Seat  ने  उस  को  लूटना  श्रारम्थ  कर  दिया  }  लोगों  में  एक  रचनात्मक  प्रवृत्ति  होनी  चाहिए  |

 इस  में  कोई  झ्र स्वाभाविक  बात  नहीं  है  ।  पिछले  यह  ठीक  है  क्योंकि  वित्त  मंत्री  जी  लोगों  को  भी

 झूठ  वर्षों  से  सरकार  शौर  उस  के  विभागों  में  उसी  स्तर  तक
 पहुंचाना  चाहते

 जिस  स्तर

 चोर  बाजारी  ने  नियमित  रूप  धारण  कर  लिया  पर  स्वयं  हैं  ।  इसीलिए  उन्हों  ने  वन्ध्यीक रण
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 विधेयक  का  समर्थन  भी  किया  किन्तु  इस  की  गई  अंग्रेजी  विधि  की  नकल  पर  ही

 सम्बन्ध  में  आरा  किस  प्रकार  लोगों  से  सहयोग  यहां  यह  विधेयक  प्रस्तुत  किया
 ।  इस

 की  ara  करते  हैं  ?  क्या  दे  प्रबन्धक  एजेंटों  के  साथ  ही  इस  पर  जितनी  भी  सीमायें  और

 और  उन  के  संचालकों  की  सामयिक  परम्पराओं  पाबंदियां  लगाई  गई  उनसे  यही  पता

 को  दण्डित  करा  सकते हैं
 ?  यदि  श्राप  को  लोगों  कि  संयोजित  aide  और  उस  से  सम्बद्ध

 का  सहयोग  प्राप्त  हो  तो  श्राप  चोर  को  पकड़वा  और  उद्योग  के  सम्बन्ध  में  १९४८

 सकते  शर  उसे  दण्डित  करा  सकते  हैं  ।  में  पारित  संकल्प  पर  बिचार  नहीं  किया

 गया  1  इस  समिति  ने  कार्यविधि  और  रचना  में लोगों  का  सहयोग  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  कौर

 सरकार  ने  इस  की  झोर  कभी  भी  ध्यान  नहीं  सुधार  करने  के  fow  जो  कुछ
 भी  वह

 दिया  है  ।  इस  प्रबन्धक  अभीक
 रण  प्रणाली  से

 अंग्रेजी  विधि की  नकल  वह  नकल भी  क्या

 युद्धकालीन  वर्षों  में  राधिका  का  दुरुपयोग  पर  मक्खी  मारी  गई  है  ।  ६१२

 gar  झर  प्रस्तुत  विधेयक  इती  बात  को  धाराओं  में  आपको  ये  ही  चीजें  देखने  को  मलंग

 यदि  १०  a  बाद  एक  और  ऐसा  विधेयक
 भविष्य  में  भी  चलाना  चाहता  है  ।  में  उन

 आ्रालोचकों  से  सहमत  हुं  जिन्हों  ने  वित्तीय  है  कि  प्रस्तुत  किया  जाय  जो  पिछले  विधेयकों  कों

 निरीक्षक  संचालक  बोर्ड  कौर  उन  लोगों  के  बीच  समन्वित  तो  वह  इस  की  सारी  लिखित

 संघर्ष  रहने  से  सदा  तनातनी  शर  उस  से  कार्यवाही  को  दो  या  तीन  गुना  बढ़ा  देगा

 वकीलों  को  ही  लाभ  होगा  ।  मत  सरकार  से  में  श्री  चटर्जी  से  पुछना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह

 काम  ३००  धाराओं में  पूरा  नहीं  किया  जा मेरा  यह  निवेदन  है  कि  saree  झभिकर्ताओ्रों

 की  संस्था  को  चलाने  की  बात  कतई  छोड़  दी  सकता  था  |  संक्षिप्तता  और  स्पष्टता  ही  विद्या

 जाय  ।  यह  एक  ऐसी  प्रणाली  थी  जो  अंग्रेजों  ने  और  ज्ञान  का  श्रेष्ठ  रूप  है  ।  में  यही  कहने  पर

 अपने  लाभ  के  लिये  यहां  चलाई  थी  ।  we  विवश  हूं  कि  समिति  ने  नकल  उड़ाई  और

 इधर  इस  वि  के  प्रणेताओं ने  समिति हमारी  अपनी  पूंजी  शर  यदि  इस  का

 दुरुपयोग  होता  है  तो  वह  किसी  न  किसी  रूप  की  इसी  fond  की  खूब  नकल  की  है
 ।  बहुत

 में  उसी  के  पास  लौट  आती  है  जिसे  राष्ट्रीय  कुछ  कहां  जा  सकता  है  किन्तु  में  इतना  ही

 प्रयोजनों  के  लिए  इस  की  आवश्यकता  हो  ।  कहना  चाहता  हूं  कि  एक  निर्धन  व्यक्ति  के

 उक्त  समिति  का  यही  विचार  होना  चाहियें  दृष्टिकोण  से  पूंजी  लगाई  जानी  यानी

 किन्तु  जो  कुछ  भी  gar  वह  इस  के  विपरीत
 4

 पूंजी  का  न्यास  वास्तव  में  जनतंत्र  के  आधार

 झ्
 @  पर  होना  चाहिये  |  इतना  कह  कर  में  मत

 तक  इस  बात  की  प्रतीक्षा  में  रहूंगा  कि  मुझे सरकार  को  विधि  समिति  की  सिफारिश

 जो  प्रबन्धक  अधिकरण  प्रणाली  के  सम्बन्ध  अपना  संशोधन  वापिस  लेना  चाहिए  या  नहीं  ।

 में  उसने  की  इतनी  निष्ठा  नहीं  होनी  चाहिए
 माननीय  मंत्री  द्वारा  कोई  संकल्प  सदन-पटल

 थी  ।  अब  उन्हें  इस  प्रणाली  के  स्थान  पर  और  पर  रखा  जाना कुछ  महत्व  रखता
 हैं

 |

 मत  उनके  साथ  जबकि  हमें  चारों  ओर  से कोई  उचित  प्रणाली  ढूंढ  निकालनी  चाहिए  ।

 डर  और  संदेह  दिखाई  दे  रहा  है  ।  हमें इस यदि  ऐसी  बात  तो  विधेयक  पर  इतनी

 सारी  श्ञाछोचना  होने  की  गुंजाइश  नहीं  रहेगी  ।  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  बहुत  सी

 जिस  चीज  का  जितना  परिमाण  बढ़

 १९५०  के  संकल्प  के  अनुसार  कम्पनी  हैं  उसके  दोष  भी  उतने  ही  अनुपात  में  बढ़
 विधि  समिति  बनाई  किन्तु  देखने  से  पता  जाते  हें  ।  यह  एक  उचित  विधेयक  और

 चलेगा  कि  उसमें  केवल  अंग्रेजी  विधि  की  नकल  न  प्रबन्धक  aryraatar
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 संशोधन  प्रस्तुत को  इस  तरह  नियंत्रण  में  रखा  जा  सकता है  |

 वित्त  मंत्री  नें  यहां  की  सरकार  को  निर्धन
 विधेयक  पर  ३१.

 व्यक्ति  की  सरकार  बताया  हमें  यही
 १९५४  तक  राय  जानने  के  लिये  इसे

 देखना  चाहिए  कि  यह  वास्तव  में  तिर्धन

 की  सरकार  बने  ।  संसार  के  भिन्न

 गणतंत्रों
 को

 हमने
 यही  कहते

 सुना
 हूँ

 कि  श्री  हेड़ा  :  उस  पक्ष  में

 भेद  समाप्त  1  जब  वास्तव
 बैठने  वाले  जिस  माननीय  सदस्य  ने  अभी

 जो

 प्रस्तुत किया  उसके  सम्बध  में
 तो

 वे  ही  देश  इसका  विरोध  करते  ह  ।
 यह  कुछेक

 शब्द  बोलना  चाहता  इसमें  संदेह
 विधान  बनाने  का  कोई  भी  तरीका  नहीं  ।

 नहीं  कि  यह  विधेयक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  है
 यदि  यहां  वास्तव  में  निर्धन  व्यक्ति  की

 हम  कई  वर्षों  से  इस  के  सम्बन्ध  में  सुन  रहे

 है  तो  निर्धनों  को  पैसा  लगाना  इन्हीं  किन्तु
 इसमें  किसी  हद  तक  ब्रिटिश  विधि

 द्वारा  प्रबन्ध
 होना  और  पूंजीपति  की  नकल  अतः  इसे  परिचालित कर  के को  इन  ही  की  प्रबन्ध-व्यवस्था  में  घुल-मिल

 जाना  चाहिये  |  इस  समस्या  को  हल  करने  के  =
 za

 i

 ताहिए  ।  स्मरण  रहे  कि  इस  देश  में  निजि
 चूंकि  इससे  हमारे  देश  की  औद्योगिक

 तथा  वाणिज्यिक  नीति  का  नमूना  बन

 कल्याण  राज्य  की  स्थापना  में  इस  क्षेत्र  से
 में

 दो
 सुझाव  रखूंगा  ।  यह  है

 कि

 प्रवर  समिति  में  हमें  सम्बद्ध  लोगों  से  साक्ष्य

 ऋण
 के  लिये  बैंक  से  पैसा  मिलता  है  तो  वह

 |
 त  जानना  चाहिये ।  इसमें  एक

 निर्धन  व्यक्ति
 का

 दास  नहीं  समझा  कठिनाई  जरूर है
 कि  छोटे  कच्ची

 किन्तु  यदि  राष्ट्रीय  बचत  प्रमाण  पत्रों  से  पैसा  सामग्री  मुहैया  करने  वालों  और  उपभोक्ताओं

 मिल  ा  तो  वास्तव  में  उस  से  निर्धन  का  दृष्टिकोण  शायद  प्रवर  समिति  के  समक्ष

 नहीं
 आ  पायेगा

 |
 इस  कठिनाई  को  दूर  करने

 हैं  कि  यह  विधेयक

 मध्यस्थ  और  निजि  क्षेत्र  को  लोकतंत्र
 निम्न  मध्य  वर्ग  या

 की  प्रणाली
 पर  चलाना  चाहने  वाले  व्यक्तिओं  अंशधारी  वर्गਂ  के  प्रतिनिधियों  और

 का  रास्ता  रोक  लेता  है  ।  सरकार  को  चाहिए
 भोक्ता ओं  के  प्रतिनिधियों को  बुलाना  चाहिये

 कि  प्रवर  समिति  द्वारा  इस  विधेयक  की
 और  उन  की  राय  पर  विचार  करना  चाहिये

 बीन  कराये  |
 यहं  विधेयक

 १९५२
 में

 बनाया
 मेरा  दूसरा  सुझाव  यह  है  कि  प्रवर  समिति

 गया  और  अब  योजना  बनने  के  बाद  में
 दो

 माननीय  सदस्यों को  न  रख
 कर  दोनों

 सदनों  के  उन  माननीय  सदस्यों  के  पास  प्रवर

 भाषा  के  साथ  साथ  इसका  भाव
 भी

 बदला या  की  कार्यवाही  भेजी  जानी  चाहिये

 जाना  चाहिये  ताकि  निजि  क्षेत्र  को  प्रोत्साहन  जो  इस  में
 रुचि  रखते

 ताकि  वे  स्वयं

 मिल  सके  |  वहां  जा  कर  दृष्टिकोण  व्यक्त

 सभापति  महोदय  :  में  यह  संशोधन  सदन
 कर

 सकें
 ।  और

 उन  सदस्यों  के  पास
 भी

 इस

 के  समक्ष  रखूंगी  ।  समिति
 की  सारी  कार्यवाही  भेजी  जानी  चाहिये
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 जो  इसमें  रुचि  रखते
 और

 जिन्होंने  इस  ने  कोई  चालबाजी  की  तो  उस  को  द्ण्ड

 तरह  की  इच्छा  प्रकट  की  हो  ।  दया  जाना  चाहिये  {

 इसके  बाद  में  प्रबन्ध  अभिकरण  प्रणाली

 अब  रहा  विषय  के  सम्बन्ध  में  ।  १९४८  के  दूसरे  पहल ओं  की  चर्चा  करुंगा  |  कुछ  प्रबंध
 में  पारित  शभ्रौद्योगिक  संकल्प  और  संविधान

 अभिकर्त्ता  इस  प्रकार  सामने  आते  हैं  मानो  वे

 के  कई  उपबन्धों  और  अब  योजना  में  विचार  देश  के  हितचिन्तक  हें  ।  वे  कहते

 धारा  की  जो  भी  बातें  आई  हें  उन  से  स्पष्ट  ओर  हम  निर्माता  इतनी

 हैं  कि  हम  ने  अपने  देश  के  लिये  एक  विशेष
 4

 अधिक  मात्रा  में  उत्पादन  कर  रहे  हें  लेकिन

 ढंग  की  अर्थनीति  बनाई  है  जो  न  तो
 हमारा  मुनाफा  कितना  हमें  एक  प्रतिशत

 वादी  कहीं  जा  सकती  है  और  न  निरंकुश
 लाभ  भी  नहीं  होता  बहुधा  बड़ी  कठिनाई

 स्पष्ट  ह  कि  यह  बीच  की  है  ।
 के  बाद  हमें  सवा  प्रतिशत  मिलता  है  1.0  लेकिन

 यह  एक  प्रकार  की  नियंत्रित निजी  अर्थनीति

 और  इस  की  प्रबन्धक  अभिकरण  प्रणाली  से
 उनका लाभ  भले  ही  १  प्रतिशत हो  अथवा

 ५  या  ददा  यह  महत्वपूर्ण

 हम  पर  भारी  प्रभाव  पड़ने  वाला  है  ।  इस  से
 नहीं  है  ।  महत्त्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  इस

 हमारे  वाणिज्य  और  उद्योग  के  भावी  क्षेत्र  की
 दत  का  अंतिम  विश्लेषण क्या  हैं  ।  क्या  १

 शकल  बदलेगी  ।  अब  देखिए  कि  हमारे  उद्योग
 प्रतिशत  अंत  में  १०  लाख  रुपये  नहीं  हो

 पर  क्या  प्रभाव पड़ा  है  ।  में  अपने  देश  के  बृहद

 व्यापारों  दो  भागों  में  विभक्त  करता  हूं  एक

 वह  भाग  है  जिसे  उन  उद्योगपतियों  या  दूसरा  विचारणीय प्रश्न  यह  है  कि

 वेतन  अथवा  atta के  रूप  में  मिलने  वाला

 जिन्हें  उद्योग  प्रिय  और  जो  अपने  लाभों  उसका  पारिश्रमिक कितना  है  ।  मेरा  विचार  है

 प्रतिशत को  अंशधारियों  में  विभक्त करना  चाहते  किं  यह  किसी  भी  अवस्था  में  १०

 दूसरा  वर्ग  प्रबन्धक  अभिकर्त्ता ओं  का  है  a  अधिक  नहीं  होना  चाहिये
 ।

 सामान्य
 a

 जिन्हें  में  कहूंगा  ।  उनका  धारी को  लाभांश  के  रूप  में  जो
 मिलता

 wea  धन  का  अधिक  अजन  है
 ।  बाद का  प्रबन्ध  अभिकर्त्ता  को  उसका  दस  प्रतिशत

 यह  वर्ग  पैंतरेबाजी  लोगों का  धन  लूट  से  अधिक  भाग  नहीं  मिलना  चाहिये  ।  यदि

 लेता  है  ।  इन  की  चालबाज़ियों और  आप  इस  मापदण्ड  से  न्  की  ओर  देंखे  तो

 धड़ी  को  रोकने  के  लिये  कानून  बनाना  बहुत  एक  भी  ऐसा  प्रबन्ध  अभिकर्ता  नहीं  है  जो

 ही  कठिन  हैं  ।  सरकार  को  इन  से  aah  रहना  यह  कह  सकता  मेंने  अंशधारी  को  ५

 और  अबन्धक  अभिकरण  के  विरुद्ध  प्रतिश्त  दिया  हैं  जब  कि  मेंने  एक  प्रतिश
 त  से

 कड़ी  कारवाई  करनी  चाहिये  ।  इस  तरह  के  भी  कम  लिया  है  ।  मेरा  विश्वास  है  ऐसा  एक

 सटोरिया समय  समय  पर  तरह  तरह  की  भी  उदाहरण  नहीं  हैं  ।  किसी  भी  भांति

 चालें  चलते  हैं
 और

 लोगों  का  धन  लूट  लेते  हैं  ।  हमें  प्रबंध  अभिकर्त्ता  को  मिलने  वाले

 इन  के  कारण  देश  को  क्षति  उठानी  पड़ती  है  ।  श्रमिक पर  नियंत्रण  रखना  हैं  ।

 यदि  कोई  भी  साथ  या  समवाय  काम  शुरू
 श्री  तल्लाथ रास  ने  इस  विषय  पर

 तो  सरकार  को  भली  भांति  देख  कर  और
 इसका  से  अधिक  कहा  था  और  में  समझता

 सोच  विचार  इन  आअ  व  लताओं
 हूं  कि  यदि  हम  विभन्न  उद्योगों  at  ओर  देंखे

 a
 प्रोत्साहन देना  चाहिये  ।  और  यदि  कहीं  किसी  तो  वह  सही  दीखते  ed  t

 सामान्यतया  सम्पूर्ण
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 संचालक  बोर्ड  में  प्रबंध  अभिनेताओं  का
 लाभ  कमानें  वाले  इन  प्रबंध  अभिनेताओं  द्वारा

 प्रभुत्व  है  ।  कई  स्थितियों  में  संचालक  स्वतंत्र
 बचने  के  लियें  हमें  इस  तरह  की  प्रणाली का

 दृष्टिकोण  वाले  प्रतीत  होते  हें  लेकिन  वस्तुतः
 विकास  करना  है  कि  संचालक  बोलें  का

 चन  इस  प्रकार  हो  कि  सामान्य  अंशधारियों ag  प्रबंध  अभिक रत् ताओं  से  इस  प्रकार  सटे

 के  हितों  के  संरक्षण  साथसाथ
 हुए  हें  कि  सारा  दृश्य  एक  दयनीय  प्रदर्शन

 मात्र  हो  जाता  है  ।  यदि  कोई  व्यक्ति  इन
 कच्चे  माल  के  उपभोक्ता  तथा

 इन  सामवायों  की  साधारण  सभाओं में  उपस्थित  समस्त देश  के  हित  का  संरक्षण  किया  जा

 सके
 ।

 सरकार  को  इस  बात  का  ध्यान  रखना

 रुपये
 की  कीमत  की  वस्तुओं  का  उत्पादन  चाहिये कि  जिन  उद्योगों में  अंद  पूंजी २५

 करता  है  |  आप  को  इत  सभाओं  में  कोई  लाख  रुपये  से  अधिक  है  वहां  उन्हें  कुछ  संचालकों

 को  नामनिर्देशित  करने  अथवा  नियुक्त  करने

 योजना  के  अनुसार  होता  है  ।
 इस  तरह  काम

 या  उन  की  नियुक्ति  के  लिये  सुझाव  देने  का

 करने  के  अनेक  तरीके  हें  ।  अधिकार  होना  चाहिये  ।  परन्तु  इन  व्यक्तिओं

 को  उच्च  पदाधिकारियों में  से  नहीं  लिया  जाना
 हमारे  देश  का  एक  उद्योग--चीनी

 चाहिये  क्योंकि  उन  के  पास  पहले  ही  बहुत उद्योग  इसके  नाम  की
 कतई  गरिमा  नहीं

 श
 ्र  |

 एक  के  बाद  दूसरा  खाद्य  मंत्रालय  आता
 काम  रहता  हैं  ।  इन  व्यक्तियों को  सभा  में

 पर  एवं  अनुभव  करना  उन्हें  ५०

 हैं  और  चला  जाता  है  लेकिन  चीनी  की  समस्या
 रुपये  अथवा  १००  रुपये  दैनिक  भत्ते  या  यात्रा

 सफलतापूर्वक  नहीं  सुलझ  सकी  है  ।  इसका

 भत्ते  के  लालच  से  इन  सभाओं  में  न  जाना

 कया  कारण  कारण  यह  नहीं  है  कि  हमें

 उद्योग  का  नियंत्रण  करना  है  प्रत्युत  हमें

 चाहिये  ।  उन्हें  अनुभव  करना  चाहिये  कि

 वह  देश  की  जनता  के  हितों  के  संरक्षक  हैं
 ।

 उद्योग  के  वाणिज्यकीय पहलू  का  भी
 यदि  इस  तरह  की  व्यवस्था  कर  दी  जाये  तो

 तरण  करना  है  ।  प्रायः  प्रबंध  अभिकर्त्ता  किसी
 हम  प्रबंध  अभिकर्त्ताओं  पर  कुछ

 नियंत्रण

 एक  नाम  पर  चीनी  बेच  देते  अधिकांश

 रख  सकते हैं  ।
 स्थितियों  में  यह  नाम  नकली  होते  हैं  और  चीनी

 गायब  हो  जाती  है  ।  इसके  बाद  यह  चीनी  कई  बार एस  होता  है  कि  अंश

 धारी  उद्योग  के  संचालन  अथवा  वाणिज्यकीय किसी  दूसरे  स्थान  पर  किसी  अन्य  व्यक्ति

 के  नाम  से  प्रकट  होती  हैं  ।  इस  दरम्यान  चीनी  समवाय  के  सम्बंध  में  कुछ  जानकारी  चाहता

 के  हर  थैले  में  १०  रुपये  का  अन्तर  पड़  जाता  हैं
 ।

 उसे  जो  जानकारी  प्राप्त  होती  वह

 है  ।  यह  सुलभ  घटना  ये  घटनाएं  रोजमर्रा  सरकारी  दफ्तरों  की  भांति  अस्पष्ट  होती  है
 ।

 यदि  कोई  अंशधारी  जानकारी  प्राप्त  करने होती  हैं  ।  कई  बार  रजिस्टरों  में  डिलीवरी

 बनाई  जाती  हैं  जबकि  वस्तु  गोदाम  में  ही  का  इच्छुक  है  तो  फायलों  तक  उसकी  पहुंच

 रखी  होती  है  ।  बहुधा  ऐसा  भी  होता  हैं  कि  होनी  चाहिये
 ।

 उसे  लेखा  पुस्त
 और

 अन्य  सामग्री

 पुस्तकों  में  यह  बताया  जाता  हैं  कि  वस्तु  गोदाम  देखने  की  स्थिति  में  चाहिये

 में  रखी है  और  वास्तविकता  यह  हैं  कि  वह  कोई  व्यक्ति  कहेंगे कि  इस  तरह  ह  समवाय

 पहले  ही  गायब  कर  दी  गई  उसकी  बिक्री  का  संचालन  असम्भव  हो  ज
 बंगा  ।  ऐसा  नहीं

 हो  कर  रुपया  अन्यत्र  रखा  हैं  |  विपुल  होगा  |  किस  के  gate  करने  के  लये
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 अधीन  नहीं  आती  हैं  ।  जब  सरकार  किसी

 बृहद्‌  हितों  की  बाजी  लगी  हुई  है
 ।

 श्री  समवाय  खोलने  के  सम्बंध  में  अनुमति  देती

 वल्लाथरास के  शब्दों  में  जब  किसी  व्यक्ति  है  तो  यह  सरकार  का  कत्तव्य  होनां

 को  लूटा  अथवा  ठगा  जा  रहा  है  तभी  बह  वहां  चाहिये  कि  इस  समवाय  के  आरम्भ  करने
 की

 आवश्यकता  भी  है  अथवा  नहीं  ।  दुर्गा  य  सें जाने  के  लिये  समय  खां  करेगा
 |

 अतः  इस

 प्रकार  का  उपबंध  होना  चाहिये  कि  एक  सामान्य  हमारे  देवा  में  यदि  किसी  ने  नवीन  समवाय  की

 स्थापना  कर  अच्छा  लाभ  कमाना  आरम्भ सदस्य  भी  घायलों  तक  पहुंच  सके
 ।

 यदि  समूचे

 वर्ष  भर  यह  सम्भव  न  हो  तो  सामान्य  सभा  कर  दिया  है  तो  बहुत  से  व्यक्ति  उस  क्षेत्र  में

 के  पहले  तीन  महीने  की  अवधि  में  इसे  सम्भव  आकर  उसकी  नकल  करना  आरम्भ  कर  देते

 होना  चाहिये
 |  यही  कारण है  कि  हमारे  यहां

 से  अधिक  तेल  की  मिलें  हैं  ।  इस  तरह  पूंजी

 श्री  वल्लाथरास  ने  प्रबंध  अभिकर्त्ता ओं
 अवरुद्ध  हो  गई  है

 ।
 इस  में  कोई  सन्देह  नहीं

 ar
 a

 को  हटा  देने  निर्देश  किया  ्  |  मुझे  कि  मल  रूप  में  उन्हीं  व्यक्तिओं  की  त्रुटि  है

 मालूम  और  भी  बहुत  से
 व्यक्ति  यही  जिन्होंने  पूंजी  विनियोग  किया ह  लेकिन  किसी

 सीमा  तक  सरकार  भी  इसके  लिये  उत्तरदायी सोचते  हैं  ।  जिस  क्षेत्र  में  हमें  नवीन  उद्योग

 का  निर्माण  करना  है  वहां  इस  तरह
 न

 केवल  अस्वस्थ  प्रतिस्पर्द्धा  का

 एसा  से  नहीं  किया  जा  सकता  |
 सूत्रपात  हो  जायेगा  अपितु  अ  मिलें

 जिन  उद्योगों के  सम्बन्ध  में  हम  यह  मान  सकते
 पुरे  साल  भर  बन्द  रहती  हें  ।  इस  तरह  का

 हैं  कि  उनकी  स्थापना  हो  चुकी  है  वहां  हम  बिना  विकास  नहीं  होना  चाहिये  और  मेरा  विश्वास

 प्रबंध  अभिकर्त्ता ओं के  काम  चला  सकते  हें  है  कि  सरकार  इस  तथ्य  पर  विचार  करे  ग

 उदाहरणार्थ  बीमा  सूती  वस्त्र

 सीमेंट  और  पटर्सन  अथवा  लोहे  के
 इन  दादों  के  साथ  में  प्रवर  समिति  के

 निर्देशन  सम्बंधी  प्रस्ताव  का  सर्मथन  करता
 यद्यपि इन  से  सम्बंधित  प्रत्येक  समवाय

 नहीं--जिन्होंने पर्याप्त  प्रगति  कर  ली  है
 हुं  ।

 तथा  जिनकी  देश  पूंजी  ५०  लाख  रुपये  से
 थी  बमन

 अधिक  उन  में  सरकार  प्रबंध  अभिकरण
 सूचित  जातियां  )

 :  में  सामान्यतया  प्रस्ताव

 का  समर्थन  करता  हुं  ।  में  समवाय  की
 प्रणाली  हटाने  का  प्रयत्न  कर  सकती  है

 |
 इस

 तरह  सरकार  एक  नवीन  और  स्वस्थ  मार्ग  प्रबंध  आदि  की  चर्चा  करूंगा  और  में  विश्वास

 प्रशस्त  कर  सकती है  ।
 प्रकट  करता  हूं  कि  जब  प्रवर  समिति विधेयक

 के  उपबंधों  की  विस्तारपूर्वक  जांच  करेगी  तो

 इस  सम्बंध  में  हमारा  प्रमुख  तथ्य  यह
 मेरे  द्वारा  बताई  गई  त्रुटियों  को  करें

 हे  कि  सामान्य  अंशधारी  के  हित
 की

 रक्षा
 की

 का  प्रयत्न किया  जायेंगी
 जाकर  स्वस्थ  ढंग  पर  आधारित प्रबंध

 कर्त्ता  at  को  सम्मानित  किया  जा  सके
 ।

 में  वित्तमंत्री  को  यह  बता

 देना  चाहता  हूं  कि  यद्यपि  हमारे  यहां  उद्योग
 सट्टेबाज  कहलाने  वाले  प्रबंध  कर्ताओं  की

 एवं  वाणिज्यਂ  आदि  के  विकास  की  तीतर

 समाप्ति
 पर  जनता  को  कोई  सम्ताप  नहीं

 \
 आवश्यकता  पूंजी  के  अभाव  में  हम  इस

 होग

 दिशा  में  आगे  नहीं  बढ़  पा  रहे  यदि  माननीय
 न  ॥  दे  बग  आ  न्या करण  थ  द

 *
 में  एक  बात  ि  r  र  कहना  मंत्री  प्रस्तुत  विधेयक  और  इसके  समवर्ती

 सूम  दृष्टि  से  पर  वह  विधेयक  के  आवश्यक  संशोधनों  द्वारा  सेवायों  की  रचनाः
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 और  प्रबंध  को  पवित्र  कर  दें  तो  पूंजीपतियों  कारणों के  विवरण  में  कहा  हैं  कि  वह

 की  ओर  से  आशा
 ~
 से  अधिक  पूंजी  मिल

 भविष्य  में  इस  प्रकार  के  आयोग  की  रचना  के

 सकेगी  ।
 सम्बंध  में  विचार  कर  रहे  हैं  ।  aaa  में

 आधिक  मामले  विभाग  के  अधीन  एकਂ

 सरकार  द्वारा  प्रयत्न  करने  पर  देहाती  विकास  इस  ard  को  कर  रहा  है  ।  संविहितः

 क्षेत्रों  में  कुछ  पूंजी  का  निर्माण  हुआ  है  ।  ये
 निकाय  सरकारी  प्राधिकार  यह

 ग्रामीण  जो  भी  बचातें  हैं  उसे  पूंजीपतियों  के

 सुपुर्द  कर  देते  बिना  किसी  ब्याज  और

 afe दूर  हो  जायेगी ।

 पढ़ी  के  पूंजी  उनके  हाथों  में  रख  दी  जाती  है  ।  अभी तक  यह  प्रणाली  श्रुटियुक्त रही  है  ।

 इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  कि  इसमें  व्यवसायोचित  प्रत्येक  राज्य  सरकार  के  पास  समवाय  के  पंजीयन

 ईमानदारी  है  ।  ये  लोग  कभी  इस  बात  से  के  लिये  एक  पंजीयक  होता है  ।  इतना हो  जाने

 इनकार  नहीं  करते  कि  उन्हें पूंजी  नहीं दी  गई  के  बाद  प्रबंध  अभिकर्त्ता  अथवा  संचालक  अपनी

 है  लेकिन  वह  पूंजी  का  थोड़ा-थोड़ा भाग  लौटाते  मनमानी  करने  के  लिये  स्वतंत्र  हैं  ।.  रजिस्ट्रार

 हैं  और  इसी  बीच  उस  पूंजी  से  अत्यधिक  कमाई  अथवा  कोई  अन्य  प्राधिकारी उनके  कार्यों  की

 करते  हें  ।  यदि  सरकार  इन  सेवायों  का  इस  ढंग  ओर  नहीं  देखता  है  ।  सरकार  ने  अपने

 से  सुधार  करे जो  जनता  को  यह  अनुभूति दिला  ऊपर  यह  महत्वपूर्ण  उत्तरदायित्व का  भार
 ले

 सके  कि  समवाय  की  रचना  के  रूप  में  उनकी
 लिया  है

 ।
 पंजीयन  के  बाद  समवाय  सरकार  के

 रकम  की  अदायगी  सुनिश्चित  है  तथा  सरकार  एक  न्यास
 का

 रूप  धारण  कर  लेता  है
 |

 इसके  लिये  उत्तरदायी  हैं  तो  में  वित्तमंत्री

 को
 विश्वास  दिलाता  हूं  कि  उन्हें  बहुत  अधिक

 प्रबंध  अभिकर्त्ता  दूर  में  बसने

 वाले  अंशधारियों से  उनके  मृतकों  के  प्रयोंग  का
 पूंजी  सिल  सकेगी  ।  १९४८  के  औद्योगिक

 संकल्प  के  आधार  पर  हमने  मान  लिया  अधिकार  प्राप्त  कर  लेते  हें  और  स्वयं  संचालक

 था  कि  मूल  उद्योगों  की  रचना  एवं  संचालन
 ats के  निर्वाचन के  अधिकारी  बन  जाते  हैं  ।

 व्यक्ति  प्रबंध  अभिकर्त्ता ओं  के  हाथों  में
 का  उत्तरदायित्व स्वयं  सरकार  पर  है  ।  लेकिन

 सरकार  का  वित्त  सीमित  होने  से  औद्योगिक  मात्र  बन  जाते  हें  ।  अंशधारियों का

 विकास  को  सब  दिशाओं  में  राजकीय  उद्योग  विश्वास  है  कि  उनका  अपना  स्वतंत्र  संचालक

 ar  है  जबकि  संचालक-बोर्डे  अभिनेताओं
 नहीं  बनाया  जा  सका  ।  सरकार  के  पास  इन

 aa  को  करने  के  संसाधन  भी  नहीं  हें  ।  प्रबंध  के  हाथों  में  खिलौना  भर  है  ।  विधान  द्वारा

 इस  बुराई  को  दूर  करने  की  आवश्यकता
 अभिकर्त्ता ओं के  प्रति  सशंकित  होने  से  लोग  a

 उनमें  पूंजी  विनियोग  करने  के
 तैयार  a  |

 नहीं  है  ।  समवाय  की  स्थापना  और  उसके  श्री  हेडा  ने  सुझाव  रखा  था  कि  एक

 सफलतापूर्वक  संचालन के  वैज्ञानिक
 दो  संचालक  सरकार  द्वारा  नामनिर्देशित

 ज्ञान  की  आवश्यकता  हैं  ।  समिति  के  प्रतिवेदन

 को  मेंने  विहंगम  दृष्टि से  जितना  देखा  है
 होने  चाहिये

 ।
 लेकिन  मेरा  विचार  है  कि  यह

 un  कठिन  कार्य  है
 |

 यदि  यह  प्रस्ताव  ब्वाय

 उन्होंने  देश  की  समस्त  सेवायों  की  है
 तो

 में  इसका  समर्थन  करता  हं  ।  अतः  हमें

 निरीक्षण  और  पुरी  निगरानी  के  लिये  एक  मतदान  की  पद्धति  में  कुछ  ऐसा  परिवर्तन  करने

 सं विहित  आयोग  का  सुझाव  दिया  है  ।  यह  चाहियें  fe  बहुमत  को  नियंत्रित  करने  वाला

 अच्छा  सुझाव  है  i  वित्त  मंत्री  ने  उद्देश्य  और  दल थ  ही  संचालक  बोर्ड  का  निर्वाचन  न  करे
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 निशात प्ले  को  भी  संचालकों  के  उद्देश्य  है  उससे  प्राइवेट  प्रापर्टी  का  तो

 निर्वाचन  का  अवसर  मिल  सके
 ।  यह  मेरा  से  हो  रहा  है

 ।  यू०  पी
 ०  में

 जमींदा
 री

 सिस्टम  का  ऐबालिशन  करने  से  हम  लोग
 जो

 fr  कभी  के  जमींदार  थे  art  पापर  हो  गये

 मेरा  विश्वास  है  कि  प्रवर  समिति  के
 हे  ।

 इस  प्रकार  से  वहू  समय
 आने  वाला  है

 करने  पर  विधेयक  में  ऐसे  परिवर्तन  #  प्राइवेट  व्यापार हैं
 सबका

 हो  सकेंगे  कि  जनता  को  सेवायों  में  पर्याप्त  स्थान  राष्ट्रीय  व्यापार  ग्रहण  कर  लेगा ।
 आस्था  हो  और  वहू  अपनी  बचत  का  विनियोग

 इस  वास्ते  हमें  कोई  विशेष  चिन्ता  नहीं

 करें  ।
 होनी  चाहिये  |

 की  सम्पूर्ण  सफलता  की  मेरी
 एक

 प्रो
 बात  हूं

 ,
 हमारे  भाई  ने  कहा

 कि

 अभिलाषा  और  मुझे  विश्वास  है  कि  देश  इसको  पब्लिक  श्रोपीतियन  के  वास्ते  भेज  देना

 के  आधिक  ढांचे  की  एक  प्रमुख  कमी  दूर  हो

 जायेंगी  ।

 सन्‌
 १८६६

 में  शौर  उसका  संशोधन

 2  Fo  पीठ  संस्कार  चार
 बार  हो  चुका  प्रौढ़  सन्‌  १९३६

 में  इसका  गुहा  रूप  से  संशोधन  था  ॥
 att  रघुनाथ  fag  बनारस-मध्य  :

 जो
 विधेयक  उपस्थित  किया  गया  है  उसका

 प्राज  १६५४
 का

 जमाना
 हैं

 ।
 यह  ठीक  हूं

 कि

 कम्पनी ला  हमारे  देश  में  बहुत  ज्यादा स्वागत  करता  हूं  ।
 इस

 संशोधन  के  द्वारा  बहुत

 से  डिबेट
 दूर  होंगे ।  लेकिन  साथ  ही  साथ

 फुल  नहीं  हो  सका
 ।

 लेकिन  इसका  कारण  यह

 है  कि  इज  लोनली  ए  कभी

 हमने  जैसे  पालियामेन्ट्री  सिस्टम  को  वेस्ट  से

 ने  लूट  के  वास्ते  कम्पनी  ला  को  हिन्दुस्तान  में  कापी  किया  उसका  प्रयोग  हो  महान  उसी
 लागू  किया  था  ।  इससे  हम  सहमत  नहीं  हे  ।

 प्रकार  से  कम्पनी  सिस्टम  का  प्रयोग  हिन्दुस्तान
 अगर  कम्पनी  ला  को  हमने  कापी  किया  हैं

 में  होरहा है  प्रौढ़  यही  कारण  हूं  कि  बहुत  सी तो  पालियामेन्ट्री  सिस्टम  को  भी  हमने
 आं  फ्लोट  की

 जाती  लेकिन

 चल  कर  फेल  हो  जाती
 हें  ।

 एक  कम्पनी  के
 यह  भ्र यं युग

 का  समय  सतयुग  का  समय

 नहीं  द्वापर
 का

 समय
 नहीं  उसी  प्रकार से

 कौटिल्य  या  वृहस्पति  का  काल  भी  समाप्त  हों

 करते  हें  कि  असल  में  कम्पनी  ला  में  डिफंक्ट

 नहीं  इस  सिस्टम में  डिफंक्ट  नहीं  नगर

 चुका
 ह  ।

 यह  काल  हूँ  ऐडम  स्मिथ
 डिफंक्ट

 हूँ  तो
 श्रादमी

 में  है
 ।

 हमें  इसके  लिये
 का  मैक्सी

 का  ।
 इसलिये  समय  के  AT

 arent  तैयार  करने  शर  ईमानदार

 हमको  चलना  कौर  झगर  समय  के
 आदमी  तेयार  करने  हे  1  झगर  ईमानदार

 ग्रनसार भ्  नहीं  चलेंगे  तो  सम्भव  ह  कि  हम  मैनेजिंग  एजेण्ट  ईमानदार  चेयरमैन

 कौर ला  में  कोई  अच्छाई न  भी  तो  अच्छाई

 ही  साथ  हमारे  भाई  ने  यह  आक्षेप  उसमें  उत्पन्न  हो  जाती  हैं
 ।

 में

 रसिकों

 किया  है  fe  कम्पनी  ला  के  द्वारा  कड  उदाहरण  एक  इंश्योरेंस  कम्पनी  में

 उसका  ६,  ७  वर्ष  से  डाइरेक्टर  मैनेजिंग

 हैं  ।  में  उनका  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता

 जिंग  डाइरेक्टरों  का  सिस्टम  उसमें  चाल
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 [  श्री  रघनाथ सिंह  |

 किया  गधा  |  लाग  जल  जान  बाले  थ  १२  परसेंट पढ़े  लिखे  लोग  वहां पर

 तो  कुछ  ने  डाइरेक्टर  को  अधिकार  दे  दिया  कि  कल्चरिस्ट्स को  हम  रुपया  उधार  नहीं  दे

 जो  इंश्योरेंस  मनी  ह  उसको  किसी  अच्छी
 इस  वास्ते  कि  डट  रस एक्ट  हमारे  यहां

 जगह  इंच  स्ट  किया  क्यों  fe  ag  समय
 उसके  प्रसाद  बहुत  वर्षों  में  हमारा  रुपया

 एसा
 |  gat  क्या  जो  मैनेजिंग

 वसूल  इसलिये  हम  सोचते ह  कि  ज्यादा

 डाइरेक्टर  साहब  थ  कौर  चेयरमेन  साहब  थे  से  ज्यादा  रुपया  जितनी  कम्पनियां  हें  उनमें

 पीने  हमारी
 कम्पनी

 के  रुपये  का  बहुत सा  इनवेस्ट  करें  ।  जो  भी  कम्पनी  फ्लोट  होती  हू  उन

 हिस्सा  इधर  उधर  पड  बंड  जगह  पर  इनवेस्ट  में  हम  रुपया  इनवेस्ट  करते  हें  ताकि  उसम

 बर  दिया  |  जब  हम  लोगਂ  जेल  से  लौट  कर  कुछ  लाभ  हो  ।  इसीलिये  में  कहता  हूं
 कि  जो

 aa  तो  tar  कि  जितनी  कम्पनियां  उन्होंने
 ७५  होल्ड सं  हे  उनका  भी  उपकार  हमारा

 फ्लोट  की  थीं  सबमें  उनके  ि  थे  जो  लक्ष्य  होना  चाहिये  श्र  इसको  सदा  ध्यान

 हत्या  इंवेस्ट  FAT  था  सब  बेकार  हो  गया  में  रखना  चाहिये  ।

 अर  कम्पनियां फेल  हो  ।  तो  दोष  कानन

 का नहीं  दोष  आदमी  का  हैं  |  आदमी  afar  बात  मं  आप  से  यह  कहता

 चाहता हं  कि  जहां  तक  लिक्विड शन  प्रोसी
 ईमानदार  हो  तो  कानून  को  वह  ठीक  ढंग  से

 ले  नल  सकता  हैं  |  fora
 का  सम्बन्ध हं  ,  हमारे  यहां  बनारस  बेक

 के  के  के  के  के  कै  कै  के  के

 अब  रह  गई  बात  यर  होल्ड सं  की  |

 हमारे  साहब  ने  कहा ंहे  किः  राज  सभापति  महोदय  :  में  माननीय  सदस्य

 कल  TAT  होल्डर  बेचारा  क्या  १००
 को  स्मरण  करा  कि  इस  समय  हम  विधायक

 रुपये  का  शेयर  २०  रुपये का  शयर  के  केवल  सामान्य  fasrat #7 की ही  चर्चा कर

 खरीदे या  १०  रु०  का  दायर  खरीदे  |  पीले
 रहि हें  ।

 से  पं  शेयर  काल  करते  हम  इस  प्राशि  से
 थ्री  रघुनाथ  सिंह :  में

 भी  वही  कह

 खरीदते  ह  कि  हम  को  कुछ  फायदा  होगा  उं
 श

 लेकिन  वास्तव  में  होता  क्या  ह  कि  लौट

 करने  वाले  ज्यादातर  शक  वह  खरीदते  जहां  तक  लीक्विडेशन  प्रोसीडिग्स  का

 श्र  इस  तरह  से  मे  निपुलेट  करते  हे  किਂ  कम्पनी  सवाल  बहुत  कम्पनियां  जो  वाउण्ड

 से  ज्यादा  से  ज्यादा  फायदा  उनको  श्री  होती  लेकिन  लिक्विडेट होते  के  बाद

 करार  होल्डसं जो बचारे जो  बचाने  १००  रुपय का  पर  ae  कम्पनियां  किसी  wat  होल्ड सं  को
 १

 खरीदते  हैं  उनसे  कहिये  fe  डाइरेक्टर  के  रु०  में  ८  करा  भी  देती  हैं  या  इसमें

 खिलाफ  या  aaa  के  मैनेजिंग  सन्देह है  ।  म  एक  छोटी  सी  एग्जाग्पल द  |

 waz  के  खिलाफ  दावा  दायर  करे  यह  हमारा  बनारस  बक  AT  वहं  फल

 असम्भव है  ।  इस  वास्ते में  कहता हूं  कि  इस  लेकिन  उसकी  लीक्विडेशन  प्रोसीडिप्स  अब

 विधेयक  मैं  इसका
 ध्यान  जाय  तक  चलती  रही  हम  प्राय  कराना  तक  नहीं  प्राप्त

 fr  ला  प्ररह्ोल्डर्स  का  भीं  उपकार  क्योंकि  कर  सके  ।  होता  क्या  है  fe  लीक्विडेशन  as

 हमारे  यहां  की  ज्यादातर  पब्लिकਂ  खास  कर  कल  बहत  जोरों  पर  चल  गया  ह  |  झगर  तीन

 या  are  डाइरेक्टर किसी  कम्पनी  में  कौर उत्तर  देश  को  बात  करता  हूं  उसमें  पढ़े  लिखे

 आदमी  तादाद  में  बहुत  20 OF  ay  डाइरेक्टरों ने  देखा  कि  उनको  ज्यादा
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 आमदनी  नहीं  तो  उन्होंने  हाईकोट  में  या  मंजन  को  इस्तमाल  करेंगे  कौर  श्राप  हिसाब

 सिविल  जज  केਂ  यहां  ऐप्लिकेशन  दे  दी  लिक्विड  लगा  कर  देख  सकते  ह  fe  are  तीस  लाख

 टशन  के  fat  इसी  तरह  दूसरी  पार्टी  ने  मंजन की  पूड़ियों  में  हर  पुड़िया  के  पीछे

 के  लिये लीक्विडेशन  के  इंजेक्शन
 एक  पसे

 का  भी
 फ़ायदा  हुमा  तो  उस  शख्स

 एप्लीकेशन  दे  af  फल  यह  होता  को  कितना  फ़ायदा  पहुंचेगा  ।  यह  जो
 ह

 कि  पूरी  कम् प्रति  लिटिगेशन  में  इनवाल्व
 सुन्दर  ख़ाका  खींच  दिया  जाता  हू  उसके  बाद

 हो  जाती है  उस  कम्पनी  का  काम  बिल्कुल  आदमी  समझता  है  कि  हमने  देयर  लिया  तो

 रुक  जाता  हे  |  हमारा  यह  भीਂ  निवेदन  है  हमारी  सब  तकलीफ़ें  दूर  हो  जायेंगी  और

 जहां  तक  लिक्विड दन  प्रोसीडिग्स  का  सम्बन्ध
 घर  उठे  मूझ  को  दो  at  रुपये  महीना

 ह  उसको  सिम्पिलीफाई किया  जाय  उसकों
 यह  तरीक़ा  कम्पनियों  के  चलाने

 सरल  बनाया  जाय  ताकि  चार ay  के
 का होता हैं  ।  उसी  किताब  में  यह  भी  लिखा  था

 भ्नन्दर  वह  कम्पनी  लीक्विडेशन  हो  जाय  शर  कि  जो  प्रमोटर  होता  ह  उसका  यत्न  होता  हे  कि

 जो  कुछ  आमदनी  हैं  वह  प्राप्त  हो  जाय  ।
 किसी  तरीक़  से  इस  कम्पनी  पर  पूरा  अधिकार

 इन
 थोड़  से  शब्दों  के  साथ  हम  इस  विधेयक  हासिल  कर  ले  ।  शेयर  चिन रोल्डसं  पर  जो  दो

 का  समर्थन करते  |  चार  सौ  रुपया  बटा  होता  उस  अधिकार

 कसे  प्राप्त  उसके  लिये  पहले पहल  कम्पनी

 श्री  ही०  एन०  fag  को  लौस में  चलाना  होता  ताकि  उसके

 :  सभानेत्री  में  पहले  हीਂ  कह  देना  शेयर  नीचे  चले  जायं  उसके  बाद  उस  के

 चाहता  हुं  कि  में  बकौल  नहीं  हुं  ।  क़ानून  की  ard  चौथाई  दाम  पर  tad  खरीद  कर  खद

 समझ
 मुझे  बहुत  ही  कम  इस  वास्ते  यदि  मालिक बन  fod  यह  तरीक़ा वह

 कोई  ग़लती  कर
 ठ

 तो  है  श्राप  मुझे

 क्षेमा  श्री  |
 में  लाते  जो  घाटा  दुरा  वह  तो  पब्लिक

 को  हुआ  कौर
 जो

 मुनाफा  द्वि  वह  उनका

 हुआ  यह  तरी  क़ा  अ्रस्तियार किया  जाता  हूं जब  में  अपने  कालिज में  पढ़ा  करता

 था  तो  वहां  पर  मेंने  इन  कम्पनियों  श्र  स्टाक  यह  सब  चीजें मेंने  पुस्तकों में  पढ़ी  ह  ।  में

 ज्यादा  नहीं  जानता  कौर  में  कोई  कानून दाँ
 एक्सचेंज  के  सिलसिले  में  जो  एक  बहुत  सुन्दर

 किताब है  जिसमें  लिखा  था  कि  कम्पनियां
 भी  नहीं  लेकिन  हमारी समझ  में  यह  तजर्बा

 कसे  फ्लीट  की  जाती  पढ़ा  श्र  यह  भी  सुना
 बहुत  दिनों  का  है

 ।  किताबों में  भी  ऐसा  कहा

 जाता है  आंखों  से  भी  ऐसा  होते  देखा  है  । कि
 जैसे  कोई  दांत  का  मंजन  का  नुस्खा  है

 शौर
 सोचा  fe  उसको  चलाना  है  किस  तरह

 बहुत  सी  कम्पनियों को  चलते  देखा  है

 से  भो  चाहे  वह  जनता  का  फ़ायदा  करे  या
 झर  बहुत  सी  कम्पनियों  को  दूसरों  को

 aq  देखा  ह  are  फिर  दूसरे  लोगों  से  उनको न
 करे  तो  उन्होंने उसके  लिये  चार  डाक्टरों

 को  राय  ली  एक  प्रॉस्पेक्टस  निकाला
 पता  बनाते  भी  देखा  हूं  लेकिन  बीच  में  किसने

 भर  अखबारों  में  विज्ञापन  निकाला  शौर  धोखा  ara  किस  का  पता  लूटा  वह

 लोगों
 ने  मशहूर कर  दिया  fe  यह  बहुत

 तो  वही  छोटे  आदमी  सफर  करते  हें  जो  बड़ी

 कारामद है  भ्र  चुंकि  इस  मुल्क  में  तीस
 मुसीबत  से  अपनी  जिन्दगी  भर  की  कमाई

 आदमी  बसते  हे  और  उनमें  से  सिर्फ  १००,  २००  या  Yoo  रुपये  अपना  पेट  काट

 एक  फी  सदी  ग्रामीण  ware  इसे  इस्तेमाल  करें  तो  कर  किसी  तरह  बचाते  हें  उस  कम्पनी  में

 कम  से  कम  शायद  तीस  लाख  went  इस  लगा  देते  हे  यह यह  सोच  कर  कि  वह  देश  का  भी
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 {  श्री  टी
 एन

 ०  सिंह  ]

 काम  कर  रहे  लोहे की  कमी है  या  फलानी  और
 डालमिया  उन  लोगों  न  बड़ा  यत्न

 चीज  की  कमी  है  ate  वह  यह  कम्पनी  बनायेंगी  कर  के
 बड़े  fas  सिखाये  एक्सपर्टस  बाहर  से

 al  उसके  इस  कम्पनी  म  रुपया  लगाने  से  देश  बुला  कर  इस  काम  को  शुरू  से  जानना

 का  फ़ायदा  होगा  शौर  हमारी  भी  जीविका
 चाहता  हूँ

 कि
 उन  में  से  जितने  उद्योग  बने

 हमें  घर  बैठे  कुछ  न  कुछ  हर  महीने
 क्या  यह  बात  सच  नहीं  है  कि

 कम्पनीਂ  के  बनने

 मिल  जाया  करेंगा  लेकिन  उन  बेचारों  का
 के  बाद  जल्दी  से  जल्दी  कम्पनी  के  जो  रिस्क

 रुपया  ऐसी  कम्पनियों में  डूब  जाता  है  कौर
 होते  उस  रिस्क  को  वह  सब  पर  बांटने  की

 मारा  जाता  है  ।  में  इस  नज़र  से  इस  कम्पनी  ला  कोशिश  करते हैं  या  नहीं  ?  कौन  सा  उद्योगपति

 को  देख  रहा  था  कि  एसी  चोरों  को  रोकने के  tar  है  यहां  पर  जो  अपने  रिस्क  को  अपने

 इस  कम्पनी  में  क्या  प्राचीन  है  कौर  ही  ऊपर  रखता  है  ।  चन्द  रुपये  लगा  कर

 हमारी  साधारण  जनता  को  क्या  रक्षा  इससे
 उस  के  पास  दस

 कम्पनियां  हो  जाती बेक

 मिल  रही  इस  दृष्टि  से  मूं  ने  इस  के
 सेक्शन

 में  उस  ar  क्रेडिट  उस  ने  ४०,  ५०  लाख  के

 को  जो  बड़े  रूखे  सूखे  हैं  उन  को  देखने की  न  कम्पनी  ऐक्ट  केਂ  लफ़्जों  में  श्रंडरराइट

 कोशिश  की  शौर  मैं  श्राप  को  बतलाऊं  कि  मुझे  कर  उस  के  बाद  कया  यह  बात  सच  नहीं है

 उस  में  कुछ  निराशा  सी  हुई  ।  निराशा  इस
 कौर  में  att  फाइनेंसਂ  मिनिस्टर  साहब  से

 वास्ते  हुई  कि  इस  में  क़रीब  क़रीब  वैसा  ही  पुछना  चाहता  हुं  कि  कया  वह  जल्दी  से  जल्दी

 चार  उन्नतियों  इंस  में  की
 उस  fren  को  मामूली  साधारण  जनता  पर

 गयो  चार  मामूली  बातों  में  कुछ  हम  बांटने  की  कोशिश  करते  हे  या  नहीं  ।  किसी

 लोग  आगे  बढ़े  अब  देखना  यह  है  मी  कम्पनी
 का

 इतिहास  देख
 जितनी

 कि  हम  जो  कुछ  at  बढ़े  वह  भी  बड़ी  बड़ी  कम्पनियों  चली  एयरवेज़  से

 लेकर  मोटर  कम्पनी  उन  सब  के  जमाया
 .  इन

 मामूली  तबदीलीयों  कारण

 हैं  at  श्र  किसी  कारण  से  ऐसा  को  किस  तरीक़  संवाद  में  जनता  में  बांटने

 अब
 समय  काफी  बदल  गया  है  ,  पुराने

 की  कोशिश की  गयी  है  ।  यह  सच  उस  में

 जमाने  में  जिस  पैमाने  से  कम्पनियां  चलाई  गवर्नमेंट  को  भी  इनकरेजमेंट  होता  है  कि

 जातों  थीं  उप्र  में  शौर  अब  में  काफी  फर्क  हो  हमारे  मिनिस्टर  जाकर  उन  की  शभ्रोपनिंग

 गया  उस  के  तौर  तरीके
 में  थोड़ा  फ़ैज़  सेरीमनीज़  में  शामिल  होते  हें  और  स से

 ढी
 गया  है  site  में  यह  मानता  हुं  कि  समय  को  जनता  को  विश्वास होता  है  हम  भी

 सोचते  ह  कि  यह  एक  बड़ा  भारी  काम  मुल्क देखते  हुए  उस  के  अकल ४ <८५  थोड़ा  बहुत  परिवर्तन

 इस  में  जरूर  किया  गया  है  उस  परिवर्तित  में  होने  जा  रहा  है  इस  में  सब  को  शरापना

 अवस्था  के  सामने  क्या  करना  उस  के  योग  देना  प  सा  भी  हम  को  इस  से

 मिलेगा  ate  साथ  ही  देश  का  भी  कल्याण करने  की  कोशिश  की  गई  लेकिन  उस  के

 बाद  ज़रा  झोंक  सुनता  होगा  |  तो  जो  रिस्क  उस  में  झा  जाता

 2  कि  कम्पनियां  कोई  पांच  करोड़  कोई  उस  के  लिये  क्या  as  बात  सच  नहीं  है  किਂ

 दस  करोड़  से  कोई TH  करोड़  या  पचास  इन  मे ंसे  €०  फी  सदी  कम्पनियों के  शेयर  की

 से  इस  किस्म  की  बड़ी  बड़ी  कम्पनियां  क़ौमी  जो  होती  है  वह  दर्स  दिन  के  बाद  घटने

 खुल  रही  हे  शौर  कहा  जाता  है  किः  हमारे  लगती है  कौर  फिर  उन  पेयस  का  क्या  होता  है

 बड़े  बड़े  जो  औद्योगिक  व्यक्ति  हैं  जैसे  बिड़ला  श्र  ag  किस  के  हाथ  में  चले  जाते  इसਂ  की
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 ua  हिस्ट्री  है  कौर  हमें  उस  का  एक  नक़द डा  साथ  वह  ७  रुपय  को  व्यापार  में  लगा

 बनाना  चाहिये  शर  देखेंगे  कि  उन  बड़े  बड़े
 सकता  है  उस  से  साथ  खेल  सकता  है

 शौर  अगर  उत  व्यापार  में  उस  के  साथ  कोई चन्द  लोगों  के  पास  वह  दौसा  जाते हें  |

 ग्राम  wae  का  इतिहास  बनाया  जाय  तो  शर  दूसरा  हिस्सेदार  श्रावे  तो  इस  में  कोई

 हम  देखेंगे  कि  बड़े  लोग  नुक़सान  दूसरों  में  बांट
 ae  wie  एतराज़  नहीं  लेकिन  वह  अपने  रुपये

 देते  ह... 2 1 ्  यह  चीज़  हमारे  देश  में  हमारीਂ  आंखों  को  जए  से  दूसरे  ही  दिन  निकालने  की  कोशिश

 करता  प  |
 के  समने  चल  रही  है  शर  में  पूछता हुं  कि  क्या

 हमारा  अप  का  सब  का  फेज  यह  नहीं  है  कि  सभापति  महोदय :
 शास्ति  ॥

 हम  इसलिए  को  रोकें  ?  मेरी  समझ  में  इस  माननीय  सदस्य  अपना  भाषण  कल  जारी

 रखेंगे  | बारे  में  कोई  दो  राय  नहीं  होगी  कि  इस  को  न

 रोका  जाय  ।  जब  कोई  दास  रोज़गार  करने  इसके  पश्चात

 जाता  तो  रिस्क  के  लिये  भी  जिम्मेदार  २९  अप्रैल  १९५४  के  सवा  आठ बजे  तक  के

 होता  है  ale  इस  विश्वास  कौर  हिम्मत के
 लिये  स्थित हुई  ।

 te ey  ee  ee
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